
 Thursday,  26  March,  1964

 ह  i  लोक-सभा  बाद-विवाद  म्

 का  ध

 ह .  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण

 KMMARISED
 11२८. १५1./. 1६0

 VERSION

 OF

 3rd

 LOK  SABHA

 DEBATES a2Sttes  &  Dahats
 Libiar  छि

 य  Reom  No.  -B-025

 hird  Series
 Block  '@

 द

 लण्ड २८,
 PEE L/YCLE

 थ

 Volume
 XXVIII,  1964/1886  (Saka)

 ल

 (२१  and  से  २  १९६४/१  चरस  १३  १८८६  ]  क

 [March  21  to  April  2,  1964  [Chaitra  to  13,  1886  (S

 डीडी

 ह् है 104 रड कि द ह, 00 क ate

 Lome
 ह

 ्
 pr

 १९६४/१८८  ५-८६

 Seventh  Session,  1964/188§-86  (Seka)

 yea  ache

 in

 won
 XXVIII

 contains
 ०७

 310  40)

 लोक-सभा

 नई

 LOK  SHABA  SECRETARIAT

 NEW  DELHI



 अंक  २६  १९  ६४/६  १८८६

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित

 qs प्लान  संख्या  ्

 o wry  कपड़ा  मशीनों  की  खरीद  २६६१-६९ दे

 रोगों  का  उन्मूलन  रे ६४-६६

 wXS  परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  Veey—-es

 9X9  राज्यों को  सहायता  २६९८--२७०२

 wha  स्नातकों में  बेरोजगारी

 9X  शित  उत्पादन  तथा  पारेषण  समन्वय  संघ  Rigo Fol

 go  टिक् कर पाड़ा  बांध  परियोजना  VQoY—oG

 ७६२  स्वास्थ्य  बीमा  .  र७  ०८१९७

 EY  सामाजिक  सुरक्षा  उपाय  ..  Wwlo——-°F ३

 BEX  भारत-नेपाल  नदी  घाटी  परियोजनाओं  -  २७१  रेड

 ७६७  २७१४-११.

 प्रश्नों  के लिखित

 तारांकित

 ७६१  साहू  जैन  समवाथ  समूह  के  कृत्यों  की  जांच  २७१४५

 9%3
 सिनेमा-गृह  के  निकट  लड़कियों  के  स्कूल  के  लिये  भूमि  ह  VWU— LS

 Uh as  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराने  वालें  विस्थापित  २७१६

 WEE  मूल्यों  के  विनियंत्रण  का  प्रभाव  २७१७-

 1५190  हृदय  सनौर  स्नायु-बाल्य  चिकित्सा  Qekwews

 ७७१  विद्युत  परियोजनाओं  Wwes

 ७९5२  २७१८-१६

 ७७३  संसद्‌ के  लियें  प्रेस  QeZE

 किसी  नाम  पर  अंकित  ug  far '  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रदान
 को

 सभा  में  उस  weer ने  वास्तव  पूछा था  1.



 CONTENTS

 No.  Thursday,  March  26,  1964/Chaitra  651886  (Saka)

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS—

 Subject  Page

 *  Starred

 Question
 Nos

 754  Purchase  of  Textile  Machinery  क  2691-93

 Eradication  of  Disease  .  e  e  क  2694-96 755

 750  Committee  on  Transport  Policy  and  Co-ordination  2697-98

 757  Assistance  to  States

 758  Unemployment  among  Graduates  2702-2706

 759  U.C.P.T.E  2706-07

 760  Tikkerpara  Dam  Project  2707-08

 762  Health  Insurance

 764  Social  Security  Measures  2710-13

 765  Indo-Nepalese  River  Valley  Projects  2713-14

 767  Government  Employees  owning  Houses  2714-15

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—

 Starred

 Question
 Nos

 761  Enquiry  into  Affairs  of

 Mis  Sahu-Jain  Group  et Companies  2715

 763  Land  for  Girls  School  near  Cinema  House  277.0  5-16

 768  DPs.  from  East  Pakistan  2716

 769  Impact  of  Decontrol  of  Prices  2717

 779°  Cardiac  and  Neuro-Surgery  2717-18

 771  Power  Projects  2718

 772  Bank  Credit  2718-19

 773
 Press  for  Parliament  2719

 *The  sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the

 question.  was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member.

 ul



 111.

 प्रश्नों  के  लिखितਂ  उत्तर--क्रमश

 अतारांकित  विषय  पीठ

 qXs2  उडीसा  में  स्थानीय विकास  काय  Rez

 Rass  उड़ीसा  में  बिजली  का  उत्पादन  २७२०

 GREK  दंडधार-थ के  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  Qo

 १५४६  बल्ले मेला  बांध  २७२०-२१

 Ss)  बाघों  के  निर्माण  के  लिये  ऋण  २७२१

 २७२१ पृ  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 VUPKE  सालं दी ara  परियोजना  BR’

 Vito  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  योजनायें  २७२२

 V444  विद्युत  ats  २७२२

 १५५२  e  VORR—-RA शाहजहां  नई  दिल्लो  के  फूल

 GXX3  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  स्वास्थ्य  परीक्षा  २७९३

 पशु  बिजली  से  चलने  वालो  रेलगाड़ियों  के  लिये  ग्रावश्यंक  बिजली  VORIARE

 २७२४ WAXY  बिहार  में  बिजली  का  उत्पादन  o

 VALE  पोस्ट  तोंदवाला  के  बीच  बांध  २७२४-२४

 VAX  खड़गवासला  बाघ .
 २७२५

 q4ks  मेडिकल  कालिज  WR

 २७२६ QVKXEe  दमदम  हवाई  ब  पर  पकड़ा  गया  3.0  सोना  .

 १५६०  गांजा  २७२६-२७

 १५६१  नपे  तापीय  बिजलीघर  २७२७

 GARR  परिचम  बंगाल  की  बिजली  सम्बन्धी  आवश्यकता  २७२७-२८

 २७२८ १५६३  हरमन  लोकतंत्रात्मक गणराज्य  से  सद् दा धता

 १४६४  stare  जल-विद्या  परियोजना  २७२८

 १५६५  नई  दिल्लो  के  इरविन  ग्र स्प ताल  को  २७२८-२६

 WARE  जामा  मस्जिद  २७४२

 १५६५७  स्टाफ  कार  BeRE—-Zo

 १५६८  बम्बई  में  जल  सम् भरण  २७३०

 VERE  राजस्थान में  ग्रामीण  जल  सम् भरण  २७३०-२३

 १  Roz १ संयुक्त  राष्ट्र त्रिदोष  निधि

 EAD  तक  ेसभकासे  haere  लगाया  यता  WozW—AN

 १५६७२  राजस्थान  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  QVZR



 iv

 WRITTEN  ANSWERS  TO

 Unstarred

 Question
 os.

 Su  hi
 he  0]  ect  Page

 1543  Local  Development  Works  in  Orissa  2719

 1544  Generation  of  Electricity  in  Orissa.  2720

 1545  Inquiries  against  Officials
 of  Dandakaranya  2720

 I  546  Ballemela  Dam  2720-21

 Loans  for  Construction  of  Dams 1547  2721

 Hindustan  Housing  Factory  .  2721 1548

 1549  Salandi  Dam  Project  2721

 1550  Irrigation  and  Flood  Control  Schemes  2722

 1551  Electricity  Boards  e  2722-23

 1552  Flats  on  Shahjahan  Road,  New  Delhi  2723

 1553  Medical  Examination  for  Central  Government  Servants  2723-24

 1554  Power  Required  for  Electric  Trains  2724

 1555  Power  Generation  in  Bihar  e  2724-25

 1556  Dam  between  Paonta  and  Tajewala  2725

 Khadakwasala  Dam 1557  2726

 1558  Medical  Colleges  e  e  e  2726

 1559  Contraband  Gold  Recovered  at  Dum  Dum  Airport  .  2726-27

 1560  Contraband  Ganja  e  2727

 1561  N  ew  Thermal  Power  Stations  2727-28

 1562  Power  Requirement  of  West  Bengal  2728

 1563  Aid  from  German  Democratic  Republic  td  2728

 1564  Srisailam  Hydro-electric  Project  td  2728-29

 1565  Nurses  in  Irwin  Hospital,  New  Delhi  e  2729

 1566  Jama  Masjid  2729-30

 Staff  Cars 1567  27390

 Water  Supply  in  Bombay  2730~31 1568

 1569  Rural  Water  Supply  in  Rajasthan  2731

 1570  U.N.  Special  Fund  2731-32

 1571  Rehabilitation  of  Goldsmiths  in  Delhi  2732

 1572  Slum  Clearance  in  Rajasthan  2732



 सदनों  के  लिखित  उत्तर

 विषय  qs

 कह  संख्या

 १४५७३  मकान-निर्माण ऋण  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र  २७३ दे

 qe  अल्प  बचत  प्रमाणपत्र  च  R933 ३.

 YROK  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वार्टर  च  च  २७३  करे
 ठ

 ALGER  रामंकृष्णपुरम में  दुकानें  २७३४

 |  X99  तृतीय  योजना
 का  मध्यकालीन मूल्यांकन

 qXos  श्रीसेलम  कौर  पोचमपाद  परियोजनाओं  .  २७३५

 प  ५७९  नागार्जन  सागर  ATT  RORY} q

 waco द  महाराष्ट्र में  ग्रामीण  जल  संभरण  293%

 १५८१  नईदिल्ली  में  पंचकुई  रोड  पर  क्वार्टर  २७३६

 ROBE-RY पे  ABR  बकाया  किराये  की  वसूली

 १४५८३  पंजाब  में  दारणाधियों  को  ऋण  २७३७

 Qusyv  राय-कर  विभाग  में  स्थायी  वकील  २७३७-२३

 q4ad  काठमाण्डू-त्रिदूली  सड़क  २७३६

 १५८६  केरल  में  बागान  प्रवास  योजना  VRE

 १५८७  पंजाब  को  सहायता में  कमी  ७७३९

 qass  गांधी  सागर  बांध  VVZE—Vo

 quse  पंजाब  में  अनुसन्धान  योजनाएं  २७४ -

 १५६०  Reve पंजाब  में  सिचाई  कौर  विद्युत  क्षमता

 W484  रामकृष्णपुरम्‌ में  क्वाटर  २७४०-४१

 VER  मनीपुर  में  बहु प्रयोजन ोय  परियोजना  २७

 YXER  छिद्रिल  कंक्रीट  संयंत्र  ROT I—TR

 qwev  सोने  की  चीजों  की  बिक्री  RI¥R

 VARY  कालकाजी  रे

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  e  Rove ३े

 प्राक्कलन  समिति

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन  Rove

 ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  के  बारे  में  Rove

 अनुदानों  की  मांगें

 डाक  तार विभाग  VOY —XZ

 थ्री
 ब०  हूँ  दास  VOVV—V¥



 Vi

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—contd

 «Unstarred

 ‘Question
 ‘Nos

 Subj  Page

 'l§73  Applications  fer  House-building  Loans  e  2733

 1574  Small  Savings  Certificates  ्  2733

 1575  Govt.  Quarters  in  New  Delhi  2733-34

 1576  Shops  in  Ramakrishnapuram  2734

 1577  Mid.  Term  Appaaisdl  of  Third  Plan  2734-35

 i1§78  Srisailam  and  Pochampad  Projects  2735

 1579  Nagarjunasagar  Dam  2735-36

 1580  Rural  Water  Supply  in  Maharashtra  2736

 1581  Quarters  on  -Panchkuin  Road,  New  Delhi  2736

 1582  Recovery  of  Rent  Arrears  की  थि  2736-37

 1583  Loans  to  Refugees  in  Punjab  .  2737

 1584  Standing  Counsels  in  Income-Tax  Deptt  2737-38

 585  Kathmandu-Trisuli  Road  2738

 e  2739 1586  Plantation  Housing  Scheme  in  Kerala

 1587  Shortfall  in  Assistance  to  Punjab  J  2739

 1588  Gandhi  Sagar  Dam  2739-40

 1589  Research  Schemes  in  Punjab  2740

 1590  Irrigation  and  Pewer  Potential  in  Punjab  2740

 1591  Quarters  in  Ramakrishnapuram  कि  2740-41

 1592  Multipurpose  Project  in  Manipur  2741

 1593  Cellular  Concrete  Plants  2741-42

 1594  Sale  of  Gold  Articles  2742

 1595  Kalkaji  Colony,  Delhi  2742-43

 *Papers  laid  on  the  Table  .  2743

 stimates  Committee—

 Forty-ninth  Report  2744

 Re  ®  2744 Calling  Attention  Notice

 e for  Grants

 Department  of  Posts  and  Telegraphs

 Shri  B
 BD.  ane  2700 K  Das  2744-45



 Vii

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--क्रमशः

 शअ्रतारांकित
 पृष्ठ

 पड़ा  संख्या

 श्री  ना०  नि०  पटेल  रे७  ४५.

 श्री  वॉरियर  ry

 x
 शरन  g  द्र  माथुर

 श्री  च०  कां०  भट्टाचार्य '  98.0  Qu  ड्

 श्री  लीलाधर  कट की  Reva.

 श्री  प्रभात  कार  QoVG

 श्री  शिकरे  QVOVG

 श्री To  Fo  सेन  \  VWI  G———  दे

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  र७४५  ४-८१

 VOR न श्री  सरजू  पाण्डेय

 श्री  दि०  सिं०  चौधरी  VOR US:

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  WYN

 श्री  षड्  प्र ०  ज्यो  तिथि  र

 श्री  कर्मी  सिंहजी  २४६६-७७

 श्रीमती  रेणुका
 राय  २७७०-४१

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  QBR—-WR े

 श्रीमती  सत्यभामा  देवी  २७७४

 श्री  बागड़ी  VWGOTH9 YL

 श्री  शिदे  VOLE

 श्री  काशीराम  गुप्त  VV 9s

 श्री  ण०  Wo  मोरे  Vews-VE

 Awve—so श्री  मि०  सु०  मुती

 श्री  रामेश् वरा नन्द  क  र

 संविधान
 के  भ्रनुच्छंद  १४३  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  को

 QW मामला  निर्दिष्ट  करने  के  बारे  में  क

 श्री  ा  GIS



 111

 Demands  for  Grants  Subject  Page

 Shri  1  N.  Patel  2745

 hri  Warior  2745-46

 Shri  Harish  Chandra  Mathur  2746-47

 Shri  C.  K.  Bhattacharyya  2747-48

 Shri  Liladhar  Kotoki  2748

 Shri  Prabhat  Kar  2748

 Shri  Shinkre  2748

 Shri A.  K.  Sen  e  2749-53

 Ministry  of  Food  and  Agriculture  2754-81

 hri  Sarjoo  Pandey

 Shri  D.  S.  Chaudhuri  चके  2756-57

 Shri  Narasimha  Reddy  .  2757-58

 Shri  J.  P.  Jyotishi  2759-60

 Shri  Karni  Singh  ji  2769-70

 Shrimati  Renuka  Roy  2770-71

 Shri  Surendranath  Dwivedy  2772-73

 Shrimati  Satyabhama  Devi  2774

 Shri  Bagri  2774-75

 Shri  Shinde  2775-76

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  e  2777-78

 Shri  S.  S.  More  2778-79

 Shri M.  S.  Murti  2779-80

 Shri  Rameshwaranand  चके  2780-87

 Statement  re:  reference  of  matter  by
 President

 to

 पाध्या

 Court
 under  Article  143  of  Constitution  2777

 Shri  Hathi  e  e  eo  2777



 लॉक-सभाਂ  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण  है  शौर  इसमें  भ्रंग्रेज़ी/हिन्दी  में  दिये

 गये  भाषणों  इरादी  का
 हिन्दी

 में  अनुवाद  है  |

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates  and

 contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]}

 296  (Ai)



 लोक-सदा  वाद-विवाद  अनूदित

 Lok
 Sabha  Debates

 (Summiariseq  Translated  Version)

 लोक-तवाम

 LOK  SABHA

 २९  १९६  ६४/६  १८८६

 Thursday,  March  26,  1964/Chaitra  6,  18  86  (Saka)

 tt et  et

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock.

 S  महोदय  पीठासीन  हुये |

 Mr.  Speaker  in  the  chair  f

 प्रश्नों क॑  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कपड़ा  मशीनों  को  खरीद

 +

 श्री  वॉरियर

 *  ७४,  श्री  वासुदेवन नायर  :

 श्री  हाजी  :

 vat  वित्त  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कपड़ा  मशीनों  की  खरीद  के  लिये  जापान

 सरकार  से  १४५०  लाख  डालर  का  ऋण  मांगा  है  ;

 यदि  at,  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  तारकेश्वर  :  कौर  (a).

 हां  ।  कपड़ा  मशीनों  के  लिये  सम् भरण कर्ता  ऋण  देने  के  प्रश्न  पर  जापान  सरकार  विचार

 कर  रही है  ।

 श्री  वॉरियर :  क्या  वह  मशीनें  इस  देश  में  बनाई  जाने  वाली  मशीनों  से  कुछ  भिन्न

 किस्म  की  होंगी  ?

 SRR  2691



 हा
 Oral  Answers  March  26,

 1964

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :  हम  यहां  पर  भी  इन  कपड़ा  का  उत्पादन  कर  रहे

 हैं  परन्तु  वास्तव  में  प्रौद्योगिक  उपयोग  के  लिये  कपड़ा  मशीनों  की  हमारी  कुल  आवश्यकता

 इससे  पूरी  नहीं  हों  पाती  ।  इसलिये  ऐसी  मशीनें  जापान  से  मंगाई  जायेगी

 श्री  वॉरियर  :  क्यो  मशीनों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  भी
 सरकार

 ने  निणंथ

 ले  लिया  है  are  यदि  तो  उसके  a  क्या

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  निश्चित  इन  मशीनों  के  order  के  बारे  में  सरकार

 निश्चय  करेगी  कौर  विशेष  प्रकार  की  मशीनें  पाने से  मंगाना  चाहेंगी  उसकी

 ए  सुची  उन  लोगों  को  दे  दी  गई

 श्री  हाजी  :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  इस  योजना  के  अधीन  किस  प्रकार

 की  कपड़ा  मशीनों  का  आयात  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  इसके  अ्रन्तगत  लगभग  सभी  प्रकार

 की  कपड़ा  उद्योग  से  सम्बन्धित  मशीनें  आरा  जाती  हैं  क्योंकि  इस  देश  में  हम  जिन  मशीनों

 का  उत्पादन कर  रहे  प्रधान  कताई  धुनाई  मशीनें  कौर  कुछ  सहायक  वे

 पर्याप्त  नहीं
 हैं  ।  फिर  हम  भ्र भी  तक  ब्लोरूम  मशीनों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  इस  योजना  के  अधीन  कपड़ा  उद्योग  की  सभी  मशीनें  प्रति  वे  मशीनें

 भी  जिनका  हम  इस  देश  में  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वध  .  चेट्टियार  :  क्या
 जिन

 नये
 कारखानों

 के
 लिये  हाल

 ही  में  लाइसेंस

 दिये  गये  हैं  उनकी  समस्त  ग्रावश्यकताश्रों  को  इस  ऋण  रूपी  सहायता  से  पूरा  किया  जा

 सकेगा ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  हमारी  कुल  श्रावश्यकतायें

 बहुत  अधिक  हैं  ।  पुरानी  मशीनों  के  स्थान  पर  नई  मशीनें  लगाने  शर  नये  कारखानों

 मशीनें  लगाने  दोनों  ही  प्रयोजनों  के  लिये  कपड़ा  मशीनों  की  हमारी  लिन अवश्यकताय लगभ लाभ

 ३२०  करोड़  रुपये  की  हमारे  अपने  उत्पादन की  इसके  एक  तिहाई  भी  हने  की  सम्भावना

 नहीं है  ।  इसलिये  यहं  बताना  बहुत  कठिन  है  कि
 लगभग

 ८
 करोड़  रुपये  के  इस  विशेष

 ऋण  से  नई  कपड़ा  मिलों  की  झ्रावश्यकतायें  पुरी  की  जायेंगी  waar  पुरानी  मिलों

 सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  मशीनों  का  आवंटन  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  ५ है ५  जन  इस  ऋण  के  उपयोग  की  अवधि  के  दौरान  अपेक्षित  कुल  मशीनों

 की  कितने  प्रतिशत  मशीनें  इस  ऋण  से  खरीदी  जायेंगी  ?

 श्री  fao  त०  कृष्णमाचारी  जसा  कि  मैंने  बताया  पंचवर्षीय योजना  काल  के

 दौरान  लगभग  ३२०  करोड़  रुपये  के  सत्य  की  मशीनों  आवश्यकता  पड़ेगी  |  सम्भावना

 यह  है  कि  हमारा  उत्पादन  इसका  लगभग  चौथाई  होगा  ।  यह  ऋण  केवल  ८  करोड़  रुपये

 का  होगा  झ्र  इसलिये  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे  कि  इससे  हमारी  आवश्यकताओं

 का  बहुत  थोड़ा  भाग  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।
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 मौखिक  उत्तर १८८६

 रोगों  का  उन्मूलन

 *ouYy.  sit  हरि  विष्णु  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 वे  रोग  कौन  से  हैं  जिन  से  हमारे  देश में  सब  से  अधिक  प्राण  हानि  होती  है  ;

 उनको  उन्मूलन  करने  waar  नियंत्रण  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 यो  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दे०  स०  :  भारत  में
 निम्न  रोगों

 को

 ज्यू  का  मुख्य  कारण  समझा  जाता  है

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  ज्वर  ?  किस  प्रकार  के  ज्वर  ?

 डा०  गए  स०  राजू
 :

 मैं  वह  बता  रहा  हुं ।

 श्वास-प्रश्वास  सम्बन्धी  रोग  फेफड़े  का  क्षय  रोग  सम्मिलित  पेचिश

 are  चेचक  ate  हैजा  ।

 क्योंकि  राज्य  सुची  का  एक  विषय  है  शभ्रनेक  प्रकार  के  रोगों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  उत्तरदायित्व  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कार्य  का  सूत्रपात  किया  है  ate  मलेरिया  ate  चेचक  का  उन्मूलन
 करने  के  लिये  are  क्षय  रोग  तथा  अन्य  बड़े  संक्रमणीय  रोगों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये

 देशव्यापी  आ्रान्दोलनों  को
 बढ़ावा  देने  के  हेतु  सहायक  अनुदान  देकर  अन्य  रूपों  में  राज्य

 सरकारों को  सहायता  दे  रही  मलेरिया  उन्मूलन  भ्रान्दोलन  peuce  चलाया  जा  रहा

 है  कि  मैचों  १६६४  के  प्रति  तक  लगभग
 ८

 करोड़  लोगों
 की

 जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  में  इसका  कार्य  पूरा

 हो  अधिक  यूनिटें  प्रिया  कार्य  पूरा  कर  लेंगी  ae  प्रति  ae  संधारण  अवस्था में  पहुंचती

 जायेगी  ।  aren  है  कि  चेचक  उन्मूलन  आन्दोलन  PECK  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  चिकित्सालयों  की

 स्थापना  करके  श्र  निवास स्थानीय  उपचार  की  व्यवस्था  करके  क्षयरोग  पर  नियंत्रण  किया  रहा  है

 ग्रोवर  यह  की  जाती  है  कि  तृतीय  योजना  काल  के  ect  तंक  प्रत्येक  जिले  में  कम  से  कम  एक  क्लिनिक

 ग्रवश्य  स्थापित  हो  बी०  सी ०  जी०  के  टीके  भी  लगाये  जा  रहे  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  जल  सम् भरण  व्यवस्था  में  सुधार  के  कायें  को  उच्च  प्राथमिकता दी  जा  रही  है  जिससे कि  हैजा

 प्रांतों  के  रोगों  में  भारी  कमी  हो  जायेगी

 श्री हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  तथाकथित  श्रत्याघधिक

 सभ्य  देशों  में  आजकल कैंसर  ae  हृदय  रोगों से  सबसे  fee  प्राण  हानि  होती  है  are  यदि

 तो  क्या  हमारे  देश  में  orgies  सभ्यता  की  प्रगति  की  गति  को  तीब्र  करने  का  सरकार  का

 विचार  अथवा  उसकी  गति  कों  मन्द  करने  अथवा  श्रवंरुद्ध  करने  का  विचार  है  जिससें  कि

 हमारे देश  में  केंसर  हृदय  रोगों  की  विधि  को  रोका जा  सके  ?

 डा०  द०  स०  राजू  :.  जहां  तक  कैंसर  का  सम्बन्ध  में  समझता  हुं  यूरोपीय  देशों

 ar  अन्य  उन्नत  देशों  में  यह  रोग  बहुत  श्राम है  ।  परन्तु  हमारा  समस्या  तो  संक्रमणीप  रोगों  से

 सम्बन्धित  है  जिनके  कारण  यहां  पर  सबसे  अधिक  प्राणहानि  होती  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  वहू  यह  जानना  चाहते  है ंकि

 क्या  सरकार  का  fare  आधुनिक

 सभ्यता  की  प्रगति  की  गति  को  तीब्र  करने  का  है  aa  उसे  अवरुद्ध  करने  का  है
 जिससे  कि  एसे

 रोगों को  होने से  रोका जा  सके

 डा०  Fo  स०  राजू
 :

 हम  दोनों  ही  काय  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :

 वह  दोनों  काय  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ;

 अध्यक्ष  वह  यह  कह  रहे हैं कि  सभ्यता के  बढ़ने  से  कुछ  रोग  होते  हैं  ।

 यदि  सभ्यता  को  बढ़ने  दिया  जायेगा  तो  उन  रोगों  के  भी  पैदा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रीं  सुशीला  :  यह  मामला  सभ्यता  का  उतना  नहीं  है  जितना

 fe  ae  तथ्य  है
 कि  प्रत्येक  देश  में  प्रारम्भिक  अ्रवस्था  में  संक्रामक  रोगों  का  बहुत  अधिक

 जोर  होता है  उन्हीं  रोगों  पर  उनका  सारा  ध्यान  केन्द्रित  रहता  है  |  जसे  ही  इन  रोगों  पर

 नियंत्रण  कर  लिया  जाता  तो  अन्य  कि  के  विज्ञानी  हृदय

 रोग  बहुत  afar जोर  पकड़  लेते हैं
 wt  उन  पर  भ्रमित  ध्यान  दिया  जाने  लगता  है

 ।

 पश्चिमी  देशों में  वे  लोग  दूसरी  अवस्था  में  पहुंच गये  हैं  ।  भारत  में  हम  पहली  ही  अवस्था

 में  चल  tee |  परन्तु  सा  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  बताया  हम  कैसर  कौर  हृदय  रोगों

 की  समस्या  की  उपेक्षा  नहीं  कर  रहे  थ  उन  क्षेत्रों  में  भी  किये  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  हरि  बिष्णु  यह  सच  है  कि  श्राधुनिवः  चिकित्सा  विज्ञान  में  रोगों  के

 उपचा  रात्मक  पहलू  की  भ्रपेक्षा  निरोधक  पहलू  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  है प्र ौर  यदि  तो

 क्या  सरकार  का  लोगों  के  लिये  अच्छे  भोजन  बौर  साफ  वातावरण  की  उतनीਂ  व्यव॑स्था

 करने  कें  अतिरिक्त  जितनी  कि  वे  कर  सकते  निरोधक  दृष्टिकोण  से  हठयोग  पद्धति  की

 सम्भावना द्र ों  की  तथा  उपचारात्मक  दृष्टिकोण  से  खर्चीली  एलोपैथिक  चिकित्सा  पद्धति

 अपेक्षा  हॉम्पोर्पथी  तौर  made  पद्धतियों  की  चिकित्सा  सम्बन्धों  सम्भावनाश्रों  की  खोज  करने

 डा०  सुशीला  इस  समय  संक्रामक  रोगों  का  नियंत्रण  करने
 वाले  जितने

 कार्यक्रम  चल  रहेहैं  वे  सभी  मुख्यतया  निरोधक  कार्यक्रम हैं  ।  होम्योपैथी  alt  wade  मुख्यतया

 उपचारात्मक  मागं हैं  श्र  राज्य  सरकारें  स्थानों  पर  उनका  उपयोग  कर  रही  है  जहां

 fe  वे  उन्हें  उचित  समझता हैं  ।

 क्रीज if थ्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मंत्री  महोदय  ने  ध्यान  देकर  नहीं  सुना  ।  मेंने  निरोधक

 दृष्टिकोण  स  हठयोग के
 महत्व  के  सम्बन्ध  में  पूछा

 था  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  वह  झपने  पूरक  प्रश्न में  हठयोग  के  सम्बन्ध  में  केवल  हो  नहीं

 रहे  हैं  अ्रपितु  उसका  भ्रश्यास  भी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इस  विधय  पर  ara जो  प्रकाश  डाला  है  उसके  लिए में  आपका

 कृतज्ञ हूं

 मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  भ्राधनिक  चिकित्सा  पद्धति  में  उपचारात्मक  पहलू  की  way

 निरोधक  पहलू  पर  अ्रधिक  जोर  दिया  जात STG  क्या  निरोधक  दृष्टिकोण  से

 ने  हठयोग  की  सम्भावनाश्रों  की  खोज की  है  ?
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 २६  १९६४  मौखिक  उत्तर

 माणा  साधा

 डा०  सुशीला
 रोगों

 के  निरोध  के  लिए  दो  मागं  हैं
 ।  एक  तो  ढंगों  से  संक्रामक

 रोगों पर  नियंत्रण  करने  का  मागं  है  जिसका  हम  अनुसरण  कर  रहे हैं  ।  दुसरा  है  व्यवित

 के  सामान्य  स्वास्थ्य  में  सुधार  करना  जिससे  कि  वह  रोग  का  अधिक  मुकाबला  कर  सके  |  बाद

 वाले  माग  के  सम्बन्ध  में  एक  ग्रोवर  तो  हम  झ्राह्मार  पौष्टिकता  में  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 हैं  दूसरी  दौर  कुछ  मामलों  में  हमने  योग  पद्धति  के  अ्रासनों  तौर  प्राकृतिक  चिकित्सा  शादी

 का  उपयोग  किया  है  ।  व्यक्ति  विशेष  मे  स्वास्थ्य  पर  इन  प्रणालियों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन :

 करने  के  लिए  अनुसन्धान  योजनायें  चल  रही  हैं  ।

 श्री  कपूर  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  सर्वसाधारण  के  एकमत्यानुसार  चिन्ता

 को  मृत्यु  का  सबसे  खराब  कारण  माना  जाता  sare  यदि  हद  तो  विशेष  रूप  से  सत्तारूढ़  दल

 द्वारा  उत्पन्न  की  गई  चिन्ताय़ों को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 में  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर  देने के  लिए  तैयार  हैं  ।

 अध्यक्ष  वह  इसका  उत्तर दे  सकती  परन्तु  इस  विशेष  मामले में  चिनता यें

 उत्पन्न  करने  वाले  माननीय  सदस्य  माननीय  मंत्नी  नहीं  ।

 श्री  कपूर  सदन  इस  मामले  के  बारे  में  बहुत  चिन्तित है  ।  माननीय  मंत्री  इसका

 उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 डा०
 सुशीला  सत्तारूढ़  दल  पर  किये  गये  अनावश्यक  प्रहार  को  छोड़  कर  मैं

 माननीय  सदस्य की  इस  बात से  सहमत  हूं
 कि  चिन्ता  स्वास्थ्य  को  बूरा  करने  वाले  बहुत

 पूर्ण  कारणों  में  से  एक  मानसिक  स्वास्थ्य  को  सुधारने  के  हमारे  कार्यक्रम  हैं  ।  इनमें  सेਂ

 कुछ  कार्यक्रमों  के  अधीन  माननीय  सदस्यों  को  बहुत  अधिक  लाभ  होगा  |

 श्री  हरि  विष्णु  मैं  आशा  करता हूं  कि  मंत्रीगण  भी  इससे  लाभ  उठायेंगे  ।

 श्री  कपूर  मेरे  प्रशन  के  अन्तिम  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है

 meal  महोदय  :.  वास्तव में  तो  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न क्षे  अ्रन्तिम  भाग का  ही  उत्तर

 दिया  है  ।

 Dr.  Govind  Das:  80  per  cent  of  India’s  population  lives  in  villages.
 and  mostly  they  are  still  given  Ayurvedic  treatment.  Keeping  this  in  view,
 is  any  special  country-wide  programme  being  implemented  for  making  Ayur-
 vedic  treatment  more  scientific  and  for  opening  Ayurvedic  clinics  in  vigllages  ?

 Mr.  Speaker  :  Now  the  hon.  Member  is  asking  a  general  question  85:

 question  relates  to  eradication  of  diseases.

 to  whether  Ayurvedic  clinics  are  being  opened  in  villages,  while  the  main:

 Dr.  Govind  Das  :  I  wanted  to  know  whether  in  villages

 Mr.  Speaker:  The  question  relating  to  making  the  Ayurvedic  treat--
 ment  more  scientific  and  opening  of  clinics  in  villages  is  a  very  general  one.

 Shri  N.  Tiwary  ;  The  hon.  Minister  has  stated  that  Malaria  is  also
 one  of  the  greatest  killers  in  the  country.  May  I  know  whether  the  Anti--
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 Malaria  Scheme  which  is  now  being  implemented  will  be  continued  or  dis-
 continued ?  Secondly,  is  the  incidence  of  Malaria  same  as  before  or  it  has

 decreased  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  In  the  past  Malaria  used  to  be  fatal  disease;  but

 ‘now  if  is  not  so.  Also  cases  of  Malaria  are  only  few.  As  my  hon.  colleague
 has  stated  about  80  million  people  live  in  those  areas  which  were  Malaria

 ‘ridden  but  now  Malaria  Eradication  Programme  has  been  completed  there  and

 Simi- -all  this  special  staff  etc.  will  be  withdrawn  from  there  after  rst  April.

 larly  this  Malaria  Eradication  Programme  is  being  implemented  in  the  entire

 country  and  is  nearing  completion  very  successfully

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  श्रोर दिलाया  गया  है  कि  जय

 किः  उत्तर  भारत  के  कुछ  प्रदेशों  विशेषरूप  से  तराई  क्षेत्र  मलेरिया  रोग  वर्ष  के  कुछ

 दीनों  में  संक्रामक  रोग  के  रूप  में  फैलता  तिसपर  भी  मलेरिया  उन्मूलन  विभाग  यह  रप टं

 भज  देता  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  मलेरिया का  उन्मूलन  कर  दिया  गया  है
 ?

 हमें  यह  ज्ञात  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  विशेषरूप से  उन  क्षेत्रों  में डा०  सुशीला  नायर

 जो  कि  अन्य  देशों  अर्थात्‌  पूर्वी  बंगाल  श्र  नेपाल  के  साथ  मिले  हुए  मारिया  रोग  सें

 लोग  पीड़ित  होते  रहते  हैं  क्योंकि  वहां  पर  लोगों  का  एक  कौर  से  दूसरी  कौर  को  प्रतिजन  होता

 रहता  है  ।  adi  कारण  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  लगभग  २४५  दल  श्रमी  भी  दवाई  छिड़कने

 का  काय  ग्र  अन्य  अनेक  काय  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  उन  क्षेत्रों  में  झपने  प्रयत्नों  में  हमने  कमी

 नहीं की  है  ।

 श्रोता  सावित्री  निगम  क्या  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  राज  के  समाचार  में

 शत  इस  समाचार  की  अर  दिलाया  गया  है  कि  दोषयुक्त  चेचक  के  टीके  के  कारण  एक  बच्चा

 wat  हो  गया  है  We  दूसरे  बच्चे  की  मृत्यु  हो  गई  ate  यदि  तो  टीकों  को  लगाये  जाने

 के  लिए  बाहर  भेज  जाने  से  पुर्व  प्रयोगशाला  में  उनका  परीक्षण  कराने  के  लिए  क्या  वह  कोई

 व्यवस्था  कर  रहे  हैं
 ?

 डा०  सुशीला  नायर  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  समाचार  मेंने  पढ़ा है  |  जहा

 तक  बच्चे  के  रंधे  ।  जाने  वाले  मामले  का  सम्बन्ध  उसकी  केवल  हमारे  ग्रसने  विशषज्ञ  ही

 नहीं  ग्रसित  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञ  भो  जांच  कर  रहेहैं  |  यह  सच  है  कि  ऐसा  बताया  गया  है  कि

 टीके  लगवाने
 के

 पंदरह  दिन  पश्चात्‌  बच्चे  के  नेत्रों  की  दुष्टि  चली  गई  |  विशेषज्ञों  का  यह

 कहना  है  कि  दृष्टि  F  परिवर्तन  के  मा  मले  ए  नहीं  हैं  जिन्हें  चेचक  के  टीके  के  कारण  होने  वाले

 किसी  मस्तिष्क  रोग  के  साथ  सम्बद्ध  किया  जा  सके  ।  तथापि  इस  मामले  को  हमने  विश्व

 संगठन  war  संस्थापकों  को  भेजा  है  ।  इस  मामले  के  बारे  में  जांच  करने

 के  लिए  हम  प्रत्येक  सम्भव  काय  कर  रहे  हैं  ।  जहां तक  इस  प्रश्न
 का

 सम्बन्ध  है
 कि

 इस
 टोके  से  ऐसी  बहुत  सी  बातें  होती  तो  मैं  यह  निवेदन  करती  हैं  कि  हम  लगभग  २०  करोड़

 लोगों को  मैच  के  टीके  लगा  चके  हैं  ।  टीका  लगाये  जाने  से  बिगाड़  कदो  होने  वाले  १७  या  १८

 मामलों  के  समाचार  मिले  टीकों  के  एक  करोड़  मामलों  में  एक  से  भो  कम  बिगाड़  पैदा  होने

 वाले  मामले
 की  इस  दर  से  हमें  यह  पता  चलता  है  कि

 हमारे  हैश  में  चेचक  की

 डौग  से  बिगाड़
 पदा

 होने  वाले  मामले अन्य  देशों की  तुलना  में  बहुत  हो  कम  हैं
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 परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  समिति

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :

 Hous  aft  उकसाना

 थी  बड़े

 ( sft <r exer ater राम  रख  यादव

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हें  ;  we

 (7)  क्या  समिति  के  काम  को  तेज़  किया  जा  रहा  है  ?

 भ्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री
 दें  cto  पट्टाभिरासन

 से  (7).  दिनांक  २  १९  ६३  तथा  २७  फरवरी  qeqe  को  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ३१२  तथा  ३४४  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तरों  की  ग्रोवर  ध्यान  दिलाया गया  है  ।  परिवहन

 नीति  तथा  समन्वय  समिति  हाल  में  पुनर्गठित  की  गई  है  कौर  यह  आशा  की  जाती  है  कि

 अगले  पांच  अथवा  महीनों  में  समिति
 का

 प्रतिवेदन  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।

 शी  हरि  विष्णु  सभा-पटल पर  रखे  गये  विवरण  में  कहां  गया  है  कि  भ्रावश्यक

 जानकारी  के  पर्याप्त
 रूप  में  न  मिलन ेके  कारण  समिति के  ara  में  बहुत  बाधा  पड़ी  थी  ।  war

 यह  सच
 है

 कि  समिति  के  भूतपूर्व  सभापति  ,  श्री  ने  इस  समिति  से  विरक्ति  में श्रौर  लगभग

 निराशा  में  अपना  त्याग पत्न दिया  था  कौर  इसका  कारण  केवल  यही  नहीं  था  किः  आवश्यक  जानकारी

 देने  के  मामले  में  उन्हें  राज्य  सरकारों  से  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  परन्तु  यह  भी  कि  हमारे

 विदेश  स्थित  दूतावास  इस  मामले  से  सम्बन्धित  सभापति  महोदय  द्वारा  उनको  लिखे  गये  पत्रों  को

 लेकर बेठ  wd  थे  प्रौर  तब  तक  उनका  उत्तर  नहीं  देते  थे  जब  तक  कि  स्वयं  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उन्हें

 लताड़ा-फटकारा  न  जाता ?

 भी  चे०  दिसम्बर  में  तथा  फरवरी में  दोनों  ही  अवसरों  पर  सभा-पटल  पर

 रखे
 गये  विवरणों  में  विस्तृत  उत्तर  दिया  गया  था  ।  उनके  त्यागपत्र

 से  सम्बन्धित  प्रश्न  का  भी  उत्तर

 वहां  दिया  था  ।  उसके  तीन  कारण  थे  ।  गृह-किये  मंत्री  के  पत्न  का  भी  उल्लेख  किया  गया

 था  |

 att  हरि  विष्णु कामत  क्या  यह  सच  है
 कि

 श्री
 नियोगी

 के
 त्यागपत्र

 देने  के  पश्चात्‌ ५  समिति

 के  कार्य
 में

 लगभग  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  ?  यदि
 इसका  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसका

 ara  किस  अवस्था  पर  पहुंच  गया  है
 ?  क्या  सरकार  कम  से  कम  मोटे  तौर  पर  यह  बता  सकती

 है  कि  शझ्रन्तिम  प्रतिवेदन
 कब  प्रस्तुत  फिया  देगा  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌ : चार या पांच :  चार  या  पांच  महीनों  जैसा  कि  बताया  जा  चुका  है  ।

 श्री  हरिष्चप्रद्र  माथुर  :  इस  मामले  में  दो  कारणों  का  विशेषरूप से  उल्लेख  क्या  गया  था

 ह  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  भी  चिनता  व्यक्त  की  गई  थी  ।  एक  था  faa  बेक  के  अ्रध्ययन  में थ

 हस्तक्षेप  त्र  दूसरा  था  समिति  में  ग्रीवा  रियों
 का  पुरे  तौर  से  छाये हुये  रहना  जिस  से  सभापति

 का  कार्य  रुक  गया  था  ग्रोवर  उस  में  प्रगति  नहीं  हो  पायी  थी  ।  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  सभापति  की

 राय  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  न  किये  जाने के  क्या  कारण  वे  किस  प्रकार  यह  कहते  हैं  कि

 वे  समिति  पर  आच्छादित  नहीं  थे  अथवा  उन्होंने  समिति  के  कार्य  में  बाधा  नहीं  ढाली  थी  ?
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 श्री  चे०  To  पट्टाभिरामन्‌  मैं  यह  निवेदन  हू  कि  स्थति  ठीक  ठीक  नही

 बताई  गई  है  ।  कारण  इस  कार  हैं  :  कारण  कोयला  परिवहन  सम्बधी  विश्व  बैंक  के  अ्रघ्ययन

 दल  के  कय  शौर  उसके  समिति के  aa  के  साथ  wera  के  बारेमें  था  ।  sel  तक  इसका

 a
 सम्बन्ध  ष  इस  मामले  में  समिति  के  कार्य  पर  झ्राच्छादित  रहने  अथवा  अधिक  का  कोई  प्रश्न  ही

 नहीं  ।  दूसरा  समिति को  पुनर्गठित  करने  ee  से  सम्बन्धित  था  ।  पम  र. अनुभव कसते

 थे  फि  सा  क।रण  wae  नहीं  है  क्योंकि  पर्याप्त  समय  व्यतीत  हो  चुका  था  ।  त॑.सर

 ana  /  श्रम  वर्तमान  गृह-आर्य  मंत्री  यह  था  प्रतिवेदन  चार  अथवा  पांच

 महीनों
 के  इन्दर  ही  शीघ्र

 दिया  जाना
 चाहिये  ।  उस  समय  तंक  बहुत  से  रन  संसद  में  पूछे  जा  चुके

 थ  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  वह  कैसे  यहं  कहते  हैं  कि  झ्रतिछादन  नहीं  किया  गया  था  ?  आखिर

 सभापति  महोदय  ने  जब  यह  कहा  था  कि  अभिवादन  हो  रहा  है  तो  उन्होंने  इसके  कारण  भी  तो

 बताये  होंगे  are  यहँ  सिद्ध  किया  होगा  कि  अतिछादनहो  रहा  था  |

 श्रध्दा  महोदय
 :  यह  तक॑  करने  वाली  बात  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 कौन  कौन  से  मामले  भ्रन्तर्गत  थे
 ?  यह  तर्क  करने  का  प्रश्न  यानी

 यह  लेने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 monet  महोदय
 :  ५  से

 यह
 कहते

 हैं
 कि  श्रतिछादन  नहों  गया  wI—  a5  तो  त

 a प्रारम्भ  करने  वाली  ही  बात  ।

 श्री  दाजी  :  कया  य  सच  है  कि  विश्व  बैंक  दल  के  निर्देश-एन  बाद  में  बढ़ा  feu  गये  थे  कौर

 उस  में  सभी  साधनों  से  किया  जाने  वाला  परवन  an.  तीनों  का  पश्विहन  सम्मिलित

 कर  दिया गया  था  t

 श्री चे०  रा०
 पट्टाभिरासन्‌

 :  वह  दल  सड़क  शौर  नहर  परिवहन  की  पूर्ण  जानकारी  लेना

 चाहता  |  एक साबा रण  ढंग
 से

 उनका  इस  से  सम्बन्ध  ।  इस  से  तनिक भी  श्रतिछाव्न

 नहीं  किया  गया  ॥

 राज्यों  को

 +

 |  थी  कछवाय
 किय श्री  प्र०  च०  बस्ता  चके

 att  बि दान चन्द्र सेठ  :

 श्री  धवन :

 के  ७  yl  9.0  थी  भी  ०  प्र०  यादव  :

 थी  सुबोध  हंसना  :

 श्री  alert लाल  बैरवा  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :
 |

 कया  योजना  मंत्री  पटरी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  न
 कुड  समय  पहले  qeev—ey % faa के  लिये  राज्यों  की  विकास

 जोरों  के  लिये  केन्द्रीय  c
 सहायता

 लगभग  ४  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाने का
 निर्णय  किया  ह

 कौर
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 २६  १९६४  मौखिक  उत्तर
 जामा

 इस  म्रतिरिक्‍त  सहयता  में  से  ग्रासिम  तथा  अन्य  राज्यों  को  wea  अलग  क्या

 मलेगा  ?

 शम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌ )  :

 श्र  एक  विवरण  4ai-Teoy Tl Cal
 पर  रखा  है  |

 विवरण

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता--  ६४-६५

 २६-४-१९६३  |  RW-I-TEGS

 राज्य  को  |  को

 राज्यों  को  सुचित  की  गई  केन्द्रीय

 सदयता

 ह  ि  tn  ह  कुक  ee

 रुपयों  में )

 अघ  Re  Yo  8R  ox

 ग्रासिम  ४० Ve  २९  १०

 विहार  v9  Yo  ४१  ८०

 गुजरात  १६  १५०  २१  GR

 पम्प  तथा  काश्मीर  १३  So  १३  gy

 केरल  २२  2  २६  २०

 मध्य  प्रदेश  ३६  ३०  ७  २०

 Yo  ३०  SR  oR

 ३६  ०0  ३६  qo

 मयुर  २२  Ro  २६  9५

 उड़ीसा  XE  90°90  ER  Ro

 पजाब  RE  qo  ३२  qo

 र  जापान  Eo 24  4%

 उत्तर  TAH  ४८  006  9G  20

 परिचय  बंगाल  go  Go ३६  ac

 ee  ee

 कुल  योग  YEE. 00  भ  ०

 ec

 Shri  Kachhavaiya  :  Will  this  central  assistance  being  provided  to  states
 +

 be  utilised  for  agricultural  purposes  or  for  some  other  purposes  :

 श्री वे ०  रा०  वास्तव में  इसके  लिये  ५००  करोड़  रुपये की  सहायता  केन्द्र

 द्वारा  दी  जानी  थी  कौर  ३५०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  राज्यों  द्वारा  की  थनी  थी  ।  CEE
 करोड़

 रुपये की  केन्द्रीय  सहायता  का  राज्यवार  श्रावंटन  भी
 बता  दिया  गया  ।
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 Oral  Answsrs  March  26,  1964
 aw

 राज्य  सरकारों  ने  q&gy -Qy  लना की ये योजन  at  के  मस्जिदे के  लिये कूल  मिलाकर  १,००१

 करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  इसके  लिये  कार्यकारी  दलों  ने  १,०४८  करोड़  रुपये  की  लागत  की

 रिश  की  att  चर्चा  करने  के  पश्चात  लागत  की  राशि  €४१  करोड़  रूपये  निर्धारित की  गई  थी ।

 संसाधनों  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  राज्यों  के  संसधनों  का  ३५३  करोड़  रुपये  के  होने  का  अनमित

 लप  था  |  wee  करोड रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  को  इस  में  मिलाने के  पश्चात  राज्यों

 की  योजनाओं  के  लिये  निर्धारित  राशि  से  यह  ८९  करोड़  रुपये  कम  रहती  थी  ।  इस  कमी के

 सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  ४  १९६४  को  चर्चा  की गई  थी  ।  श्र

 राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सहयता  के  प्रावधान  को  बढ़ाकर  ५७५  करोड़  रुपये  करने  के  लिये  समति

 धी  गई  थी  जिस  में  से  ALS  करोड  ५  लख  रुपये  राज्यों  को  आवंटित  कर  दिये  गये  हैं  रख

 १६  करोड़  ५०  लाख  रुपये  केन्द्र  द्वारा  अपने पास  रख  लिये गये  इस  १६  करोड़  ५०  लाख

 रुपयों  में  से  १५  करोड़  रुपये  कृषि  कार्यक्रमों  की  लागत  में  बृद्धि  करने  के  लिये  है  ax

 १  करोड़  ५०  लाख  रुपये  कछ  महत्वपूर्ण  समाज  सेवा  के  कार्यक्रमों  के  लिय े।

 Shri  Kachhavaiya  Do  Government  propose  to  increase  the  amount
 of  Central  assistance  for  Madhya  Pradesh,  keekping  in  view  the  fact  that
 itis  a  very  big  State  and  the  amount  allocated  for  it  is  inadequate  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :  मध्य  प्रदेश  के  लिये वह  ३६  करोड़  ३०  लाख  रुपये थी  ।

 इसे  बढ़ाकर  ४७  करोड़  २०  लाख  रुपये  फर  दिया  गया  है  ।

 What  are  the  names  of  those  States  who  have Shri  Onkar  Lal  Berwa
 stated  that  the  amounts  allocated  to  them  are  inadequate  and  what  decision
 has  been  taken  on  the  demand  of  Rajasthan  for  more  allocation  ?

 को
 चे०

 रा०  पट्टा मिरा मन  क्या मैं  आंकड़े  पढ़  कर  सुना दूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय :
 सभो  राज्यों  से  सम्बन्धित  आंकड़ों  को  पढ़ने की

 झ्रावश्यकता  नहीं  हैं
 |

 दर  प्रत्येक  राज्य  ने  यह  कहा  होगा  fr  seg  अधिक  ग्रांट  दिया  जाये  ।  वह  केवल  राजस्थान

 के  बारे में  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :  राजस्थान  के  लिये  सहायता  की  राशि  ३१  करोड़  €०  लाख  रुपये

 से  बढ़ाकर  ३८  करोड़  ५५  लाख  रुपये  करदी गई  है  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa :  Rajasthan  Government  approached  for  more
 allocation  due  to  famine  conditions  there.  May  I  know  whether  the  funds  for
 this  purpose  have  been  included in

 this
 allocation  or  a  separate  allocation  will

 be  made

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :
 परकाल  की  स्थिति  के  लिये  कया  aaa  राशि  निर्धारित  की  गई  अथवा

 वह  इसी  में  सम्मिलित  है  ?

 वित्त  मंत्री  (  श्री  ति०
 त०  कृष्णमाचारी )  :  ग्रकाल के लिये दी गई लिये  दी  गई  सहायता  पर  व्यय की  गई

 राशिइस  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  समस्या तो  यह  है  कि  राजस्थान में  श्रकाल  की  स्थिति  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  eu  कार्य  भी  किये  भाने  हैं  केवल  अकाल  के  लिये  सहायता  के  ही  सम्बन्ध  में  नहीं

 अपितु  aa  उपायों
 की  भी

 सरकार  जांच
 कर  है  ।  भ्र काल  के

 यदि  सहायता
 प्रयोजनों  के  लिये

 अन्य  कुछ  व्यय  भी  किया  पाना  आवश्यक  समझा  जायेगा  तो  उसकी  भी  जांच

 की  जायेंगी  |
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 मौखिक  उत्तर थ  १८८६

 आ  हरि  विष्णु  कामत
 :

 सुना  नहीं  SiT AT  ।

 थी  कदाचित
 श्राप

 उत्तर  सुन  सक  हों  परन्तु हम  तो  नहीं  युन  सके  हैं
 ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  के  बारे में  जांच  की  था  रही  है  ।  यदि  अधिक  घन  की

 प्रा वश्य कता  पड़ी  तो  वे  इसकी  करेंगे  l

 श्रीमती  यशोदा रेड्डी  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  बताया  कि  सरकार  ने  राज्य

 क  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने सरकारों  को  are  रुपया  दिया  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  यह  बताया  था

 यह  की  थी  कि  या  तो  नागार्जुन  सागर  परियोजना  को  केन्द्रीय  सरकार  अपने  द्दीन  में  ले

 ले  waar  उसके  लिये  अधिक  रुपया  राज्य  सरकार  को  दिया  जाये  ।  क्या  योजना  आयोग  ने  इसके

 लिये  विशेष  करदी  है  किस  से  कि  श्रांघ प्रदेश  राज्य  के  विकास  पर  जो  भार  पड़

 हमा  हे  वह  हलका  हो  पाये  ।

 घी  ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसकी  सदन में  पच  बारना  हमारे

 लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  राज्यों  की  जो  योजनायें  हैं  उन्हें  चलाने  का  उनको  उचित  श्रीवास  न्
 ्  ।

 वास्तव  में  उन  के  पास  पुरे  संसाधन  नहीं  हैं  परन्तु  केन्द्र  के  संसाधन  भी  तो  सीमित  नहीं

 हैं  ।  इसी  बात  के  बारे  में  योजना  भ्रायोग  केंन्द्रीय  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत  करता

 है  तथा  पूर्ववर्तियों  निर्धारित  करता  है  ।  इस  प्रकार  इसके  रीति  विज्ञान  पर  करना

 हमारे  लिये  कठिन  है  ।  समय  मेरे  सहयोगी  ने  धन  राशि  का  जो  उल्लेख  किया  है  उसके  अतिरिक्त

 मैं  सदन  को  कौर कोई  जानकारी  नहीं  दे  सकता  ।

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Patel  Committee  on  development  of  four

 districts  of  Uttar  Pradesh.  namely  Deoria,Azamgarh,  Jaunpur  and  Gazipur,
 How  much  amount  has was  appointed  by  the  Government  sometime  ago.

 been  sanctioned  by  the  Government,  on  the  basis  of  the  recommendations  made

 in  the  report  submitted  by  this  Patel  Committee,  for  development  of  those

 districts;  on  what  development  works  this  amount  will  be  utilised  and  by
 what  time  ?

 श्री  च्े०  रा०  पट्टाभिरामन  जहां  तक  मैं  समझ  सका  हं  यह  प्रश्न  उत्तर  प्रदेश  के

 पिछड़े  क्षेत्रो ंसे  सम्बन्धित  जो  सहायता भी  दी  गई  थी  तथा  जो  अग्रिम  अध्ययन किये  गये  थे

 उसके  सम्बन्ध में  पृथक  पृथक  उत्तर  दिये  जा  चुके  हैं
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  प्रधान  मंत्री  ने  बार  बार  जो  यह  वक्तव्य  दिये  हैं  कि  विहार
 को

 प्रति  व्यक्ति  राय  भारत के  ग्न्य  सभी  wat  की  तुलना  में  सब  से  कम  है  उनको  ध्यान  में

 रखते  हुए  बिहार  को  विकास  कार्य  के  लिए  अधिक  अतिरिक्त  सहायता  देने  का  सरकार  का

 विचार है  ।

 श्री  ति०  त०  AONTATAZ  :  केन्द्रीय  संसाधनों  की  संपूर्ण  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 प्रत्येक  राय  की  श्रावश्यकताशओं  पर  विचार  किया  जायेंगी  |

 Aataile
 Shri  Gulshan  :  What  are  the  details  of  the  Central  Assistance  given  to

 Punjab  and  also  the  details  of  ,the  assistance  out  of  it  meant  for  Harijan

 welfare.
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 Oral  Answers
 डट  —  टीटी

 Chaitra  6,
 1886

 (Saka)

 श्री  चे०  1०  atta  ha  क  ह  मैं  बता  चुका हूं  यह  समाज  कल्याण  बोड़े  के

 अधीन  है  ।  यह  कदाचित  एक  कठिन  शीर्ष  परन्तु  मैं  यह  बता  दूं  कि  पंजाब के  मामले

 में  इसे  २९  करोड़  १०  लाख  रुपये  से  बढ़ा  कर  ३२  करोड़  १९  लाख  रुपये  कर  दिया  गया

 है  ।

 भी  बसुमतारी :  क्या  यह  सच  है  या  नहीं  कि  गत  वर्ष  श्रीराम  में  भारी  बाढ़ों के  .  ,

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  यदि  प्रत्येक  राज्य  के  प्रतिनिधि  प्रश्न  पुछेंगे  तो  एक  ही  प्रश्न  में  १४

 मिनिट  अथवा  इसके  लगभग  समय  लग  जायेगा

 भी  बसुमतारी :  यह  प्रश्न  योजना  के  सम्बन्ध  में  है  कौर  प्रश्न  के  भाग  में

 असाम का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया है  ।  क्या  यह  बात  ठीक  है  अ्रथवा  नहीं  fH  श्रीराम

 राज्य  में  गत  वर्ष  जो  सबसे  भारी  बाढ़ें  we  थी  उनके  कारण  सहायता  देने  के  लिये  श्रीराम

 सरकार ने  केन्द्र  से  अतिरिक्त श्रावंटन की प्रार्थना श्रावंटन  की  प्रार्थना  की
 थी  परन्तु वह  प्रार्थना  ठुकरा

 दी
 गई

 ?

 श्री  चे०  to  पट्टाभिराभन  :  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  जो  उत्तर

 दिया  है  उसी  से  इसका  स्तर  निकलता है  ।  यदि  राजस्थान  att  श्रीराम  में  विशेष  स्थितियाँ

 उन्  जर
 वाव एट  पर  fro  ग्रुप से  विचार  किया  जायेगा और  प्रबन्ध  किया  जायेगा । उत्पन्न  हो  गई  हैं  तो

 स्नातकों  में  बेरोजगारों

 om

 ott  विभूति
 Fa *oyc,

 श्री  महेश्वर  नायक

 योजना  मंत्री यह॒  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 नया  यह  सच  है  कि  देश  में  बे  रोजगार  स्नातकों  की  संख्या  प्रति  at  बड़ती  जा  रही

 इस  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  atk

 यदि  तो  सरकार ने  इस  समस्या  पर  विचार  कर  लिया  है  तथा  कोई
 निर्णय  कर  लिया है  ?

 भ्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  (ait Fo करे  पट्टाभिरामनु  )
 ak

 देश  में
 बेरोजगार

 स्नातकों  की  कुल  संख्या  के  सम्बन्ध  में  ठीक  ठीक  जानकारी
 उपलब्ध  नहीं  परन्तु  रोजगार

 दफ्तरों  के  चाल  रजिस्टरों  से  प्रत्येक  वर्ष  के  पन्त की  स्नातकों
 भर  उत्तर स्नातकों

 की
 deni

 के  आंकड़ो ंको
 देख

 कर  यह
 पता

 है  कि  देश  में

 RoR
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 बेरोजगार  स्नातकों  की  संख्या  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  होती  जा  रही है  ।  Le Go—  १९६३  कीं  अवधि  के

 ग्र संगो चित  ्  निम्नलिखित

 ag  वर्ष
 के

 श्न्प
 में  चालू  रजिस्टर  में  स्नातकों  की  संख्या

 १६६०  |  ह्  द  ड

 १६६१  चै  K¥,9SE

 qERR  e  *  ६३,७८४

 १६६३  e  ६७,५३०

 सरकार इस  समस्या  पर  कुछ  समय  से  विचार  करती  रही  है  श्र
 आशा  है  कि  तृतीय

 योजना  के  कार्यक्रमों में  यह  कुछ  हद  तक  हल  कर  ली  जायेगी  ।

 थ्री  विभूति  सिर  :  इन  लोगों को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  कीं  क्या  योजना

 है
 y

 क iq

 श्री  चे०  To  पह्टामिरामन  यह  कार्य  तृतीय  योजना  में  पहले  हीਂ  सम्मिलित  किया  जा

 चुका  है  ।  रोजगार  दफ्तरों  के  इन  स्नातकों  में  इंजीनियरी  ate  चिकित्सा  विज्ञान  ale  के  स्नातक

 भी  सम्मिलित हैं  ।  उदाहरणार्थ, वर्ष के भ्रन्त वर्ष  के  eg  जहां  तक  डाक्टरों  इंजीनियरों का  सम्बन्ध

 बड़े  at  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  के  लिये  हमें  उच्च  प्रविधिक  दक्षता  प्राप्त  व्यक्तियों

 की  आवश्यकता होती  है  ।  यदि  आवश्यक  समझा  जाये तो  मेँ  भ्रांकढ़े बता  सकता  हूं  ।

 थी  विभूति  मिश्र  :  इस  सब  प्रयत्नों  के  भी  बहुत  सारे  स्नातक  बेरोजगार  हैं

 इसलिए  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार कर  रही

 इस  सम्बन्ध में  तृतीय  योजना  में  we  तक  सफलता  ही  हाथ  लगी  है  ।

 श्री
 ने ०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  जैसाकि में  पहले  बता  चुका  हुं  कि  इस  बात  को  छिपाने

 ar  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  देश  में  बेरोजगार  स्नातकों  के  संख्या बढ़  रही  है  ।

 परन्तु  रिक्त  स्थानों  के  लिए  ग्र नि वाये रूप  से  अधिसूचना fer  जाने  के
 सम्बन्ध

 में
 भी  तो  afi

 नियम  पारित  कर  दिया  गया  रोज़गार  दफ्तर  इससे  बहुत  लाभ  उठा  रहे  पहले की

 wie  wa  अधिक  संख्या  में  रजिस्ट्रेशन किया  जा  रहा  विश्वविद्यालयों में  हमने

 ढाता  ब्यूरो  खोल  रखे  हैं  जहा ंवे
 लोग  aI  नाम  रजिस्टर  करवाते  हैं  रोक  ये  ब्यूरो  रोजगार

 के  अवसरों
 के

 सम्बन्ध
 में

 उनको
 उपयुक्त  सलाह  देते  हैं

 |

 Shri  Brij  Bihari  Mehrotra  :  How  many  graduates  are  provided  with

 employment  opportunities  by  the  Employment  Exchanges  during  a  year
 and  how  many  of  them  remain  unemployed  even  after  their  registration  ?

 meat  महोदय  इनमे ंसे  कितने  स्नातकों  को  वास्तव में  रोजगार  पर
 लगा  दिया

 गया

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिर
 -_  इसके  ग्रां कड़े  दे  तक्वा सकता  ar  परमल

 Q)  BS  इस  समय  बे  मेरे  पात

 नहीं हैं  ।
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 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :
 क्या  योजना  मंत्री  अथवा  योजना  थ्रायोग  ने  कभी  ae  जानने

 का  प्रयत्न  किया  है  कि  कृषि  चिकित्सा  प्राविधिक  स्नातक  श्र  इंजीनियरी

 स्नातक  अलग  अलग  कितने  कितने  बेरोजगारी  में  हैं  कौर  शिक्षा  मंत्रालय  के  सहयोग  इस

 समस्या  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कौर  उपयुक्त  रोजगार  देने  के  लिए  कौर  उनकी  शिक्षा  को

 नया  रूप  देने  के  लिए  प्रयत्न  करने  का  उनका  विचार  है  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टा शिरा मन  जहां तक  रोजगार  दफ्तरों
 के  चालू  रजिस्टरों का

 सम्बन्ध

 है  उनके  अंकड़े  कुछ  धोखा  देने  वाले  वे  इतने  ठीक  नहीं  हो  सकते  जितने  कि  अन्य  मामलों

 में  कुछ  एसे  लोग  हो  सकते  हैं  जो  कि  रोजगार  पर  लगे  हुए  हों  ate  wey

 नाम  उन्होंने  ag  सोच  कर  रजिस्टर  करा  लिये  हों  कि  इससे  उन्हें  अ्रधघिक  अच्छा  रोजगार

 शायद  मिल  सके  ।  इस  प्रकार  यह  एक  बड़ो  जटिल  समस्या है  ।

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्री चे०  रा०  रा ०  पट्ाभिरामन  बेरोजगार  कृषि  स्नातकों  के  भ्रांकड़े  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 भी  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  इन  स्नातकों  में  केवल  कला  स्नातक  ही  हैं  अथवा  विज्ञान

 स्नातक  भी  उनमें  सम्मिलित  हैं  ?  इन  स्नातकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  अध्यापकों  के  X%o,000-

 पदों  को  बनाने  की  योजना  का  क्या  द्ग े भ ना  ?

 श्री  चे०  wo  पट्टाभिरामन  :  वास्तव  में  बहुत  से  मामलों  में  हमें  दक्ष  व्यक्तियों  की

 आवश्यकता  होंती  है  कौर  हम  उन्हें  प्रशिक्षण  दें  रहे  हैं  ।  बस  से  स्थान  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  क्योंकि

 उपयुक्त  प्रविधिक  योग्यता  प्रप्त  व्यक्ति  नहीं हैं
 ।  यह एक  जटिल  प्रशन  है  ।  माननीय

 सदस्य  ने  अध्यापकों  के  %o,000  पदों का  जो  उल्लेख  किया  वह  बात  हमारे  दिमाग  में  है  ।

 हम  इस  बात  की  कौर  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि  उनके
 लिये

 पर्याप्त  रोजगार  के  अवसरों  की  व्यवस्था

 हो  जाये
 ।

 wey  महोदय
 :  वह  यह  चाहते  हैं  कि  क्या  माननीय  उपमंत्री  ने  स्नातकों  की

 जो
 संख्या  बताई  है  उसमें  केवल  कला  के  ही  स्नातक  हैं  अथवा  विज्ञान  के  स्नातक  भी  सम्मिलित

 हैं  ।

 श्री
 ते०  16०  :  इस  प्रश्न  के  लिये  मुझे  विधिवत्‌  सूचना

 दी  जाये  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  On  the  one  hand,  Government  claims  that  there

 is  a  shortage  required  of  technical  hands  which"on  the  other  hand  hundreds
 of  technical  personnel  are  seen  unemployed;  may  I  know  the  reason  for  it  >?

 Mr.  Speaker  :  It  has  been  replied  many  times.

 श्री  स्केल  माननीय  मंत्री  द्वारा  लगाये  गये  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  देश  में  बेरोजगार

 स्नातकों  सख्या  बहुत  अधिक है  ।
 क्या  यह्  सच  है  कि  इसका  कारण  यह  है  कि  हमारी

 स्नातक-पूर्वे  दिक्षा  उपेक्षा  की  जाती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारे  स्नातक गण

 स्तर के  होते  हैं  प्रौढ़  वे  रोजगार  के  मार्गों को  खोज  निकालने में  अपने को  असमर्थ पाते  हैं

 थी
 चे०  रा०  :  शिक्षा  के  निम्न  स्तर  के  सम्बन्ध में

 में  उत्तर
 नही  दे  सकता ।

 जहां  तक
 उनकी  सख्या  का  सम्बन्ध हैं  यह  सहो  है  कि  उसमें  वृद्धि  हो  रही  है  |  परन्तु  एक  व्यक्ति

 जो  राज  अपना  नाम  रजिस्टर  करवाता  है  कल  नाम  कटवा  सकता  .  .
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 worry
 att  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  हमार ।  स्नातक-पुर्व  शिक्षा  की  उपेक्षा  के  कारण

 ही  राज  हमारे  स्नातकों का  स्तर  निम्न  है  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टाली  रामन
 :  में  इस  बारे  में  नहीं  नानता  |

 श्री  प्र०  to  चकर्वर्ति  :  विभिन्न  नामों  वाली  श्रेणियों  के

 कला  श्रादि--स्नातकों  के  गुण-दोषों  कौर  उनकी  कार्यकुशलता  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  we  उनके  उपयोग  किये  जाने  के  अवसरों  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 योजना  बनाई  है
 ?

 श्री  चे०  राठ  यह  आंकड़े  मेरे  सह  मंत्रालय  से  सम्बन्धित हैं  ate  मैं

 उन्हें  ले  सकता हूं  ।

 श्री  जो०  ना०  हजारिका  बेरोजगार  स्नातकों  में  से  कितने  कला  cise

 योजना  में  उनमें  से  कितनों  को  रोजगार  पर  लगाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रघयक्त  महोदय  यहਂ  जानकारी उनके  पास  नहीं  है  ?

 Dr.  Govind  Das:  Is  it  not  a  fact  that  in  regard  to  unemployment  of

 gtaduates  it  has  many  times  been  brought  to  the  notice  of  Government  that
 reorientation  of  our  education  system  is  very  necessary  and  that  all  reecommen-
 dations  made  in  this  connection  are  not  being  implemented  ?

 श्री  चे०  wo
 पट्टाली  रामन  :.  पह  प्रश्न  शिक्षा  पद्धति  के  बारे  में  जो  कि  शिक्षा

 mara  से  सम्बन्धित है  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  सभो  बे  रोजगार  स्नातकों  को  रोजगार  देने  का  कार्य  भार

 सरकार  ने  स्वय  ऊपर  ले  लिया  है  कौर  यदि  उनके  लिये  उपयुक्त  मार्गों  की

 व्यवस्था करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न किये  गये  हैं  ।  जिससे  कि  '
 वे  लोग  स्वयं  aaa  लिये  रोजगार

 खोज  सकें  |

 थ्री  चे०  रा०  पट्टाली  अनेक  विश्वविद्यालयों  कौर  कालेजों  में
 अनेकों  ब्यूरो

 खोले

 हुए  इसके  अ्रतिरिक्त  ,  शिशु  अघिनियम
 के

 सभी  नियोजकों
 के

 लिये  यह  अ्रनिवायें

 है  कि  की  सूचना  दें
 मैंने  दूसरे  अधिनियम  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  इस

 प्रकार  हम  स्थिति  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 भी  श्यामलाल  सर्राफ  :  मेरा  प्रश्न यह  नहीं  क्या  इन  सभी  बेरोजगार स्नातकों  को

 रोजगार  देने  का  कार्यभार  सरकार ने  स्वयं  अपने  ऊपर  ले  लिया  है  कौर  यदि  तो  उनके

 लिये  उन  मार्गों  wear  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न
 किये  गये  हैं  जिनसे  कि

 वे  लोग  स्वयं ही  ava  लिये  रोजगार  खोज  सके ं?

 दरीचे  wo  पट्टाली  रामन्‌  :  पंचवर्षीय  योजना  यह  बताती  है  कि  हम  प्रायः

 इसके करण  करने जा  रहे  हैं  ।  उन  मे ंसे  बहुत  सों
 की  उसमें  खप  जाने

 की  सम्भावना है  ।
 Saray

 afi  तटीय  योजना  में  कौर  भी  ऐसे  aga से  ay
 हैं डे  पि Width  अधीन  ये  स्नातक  रोजगार  में

 लग  जायेंगे  |
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 श्री  दाजी  :
 मंत्री  महोदय  ने  बहुत  सी  योजनाओं  र  परियोजनाओं  का  उल्लेख  किया

 oat  यह  भी  कहा  हैकि  इन  सब  के  बावजूद  भी  बेनजीर  स्नातकों  की  संख्या  मं  वृद्धि

 ge  ट  |  इसक  परिणाम  क्या  सरकार  इन  बेर/जग।र  स्नातकों  को  खपाने  के  लिये

 ¥o,000  अध्यापकों  वाली  योजना  के  समान  तन्य  किसी  विशिष्ट  योजना  पर  विचार  कर  रही
 f

 है

 श्री  चे०  tro  पट्टाली  रामन  :  स्वयं  उस  योजना में  हो  बहुत  सारे  स्नातक  रोजगार  पर  लग

 जायेंगे  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  क्या  उस  प्रकार  की  कोई  रोक  योजना  है  ?

 थी
 चे०  wo  पट्टाली  रामन  इस

 समस्या  पर  निरन्तर  विचार  किया  जा  रहा  बस

 ही  मैं  कह  सकता  &
 a  |

 श्री  कपूर  सिह  क्या  सरकार  ag  विश्वास  करती है  कि  स्वयं  विश्वद्यालय  स्नातक

 शिक्षा  ही  उपयोगी  रोजगार  पाने  के  मार्ग  में  aer
 AI  बाधा  है  wt  यदि  तो  इस

 मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 शी  चे०  To  पट्टाली  मन
 कौन  सी

 ?
 मैं  met  के  दूसरे  भाग  को  नहीं

 हसन  सका  |

 HYMAN  सदस्य  cc to

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रंगा

 यह e  Itada r  for  |  चय  कर  fear  है  किवह  कंवल
 श्री करं गा

 :
 क्या  हम  AZ  मान  लें  कि  सरकर  ने

 दिक्षित  बेरोजगारों  का  रोजगार  देने  की  बात  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देगी  भ्र ौर

 बेरोजगार  प्रशिक्षित  अथवा  स्नातक  व्यक्तियों  को
 रोजगार

 देने  के  प्रदान  को  निम्न  पूर्वे

 देंगी ?

 श्री  चे०  रा०  aga  रामन :  यह  बात  नहीं  है  ।  दो  महीने  पूर्व  विश्वविद्यालय  रोजगार

 ब्यूरो  की  प्रथम  अखिल-भारतीय  गोष्ठी  बनारस  मं  हुई  थी  ।  उसका  अनुसरण  किया  गया

 4
 c

 यहां  पढ़  कर  नहीं  सुनाना मैं  विभिन्न  गोष्ठियों  sit  वहां  पर
 हुई  चर्चों  के  बारे

 चाहता  |

 कुड  सामान्य  सदस्य  on

 रमने  Vo |  ध ली दे '  ८.
 =—¢
 gq, श्राव्य  महोदय  :  अब  अगला  प्रश्न  लिया  जाये  01  1  समय  में  केवल  पांच

 अदन  ही  पूरे  fey  हैं  ।

 विद्युत  उत्पादन  तथा  पारेषण  समन्वय  संघ

 *७५€.  श्री  हिम्मत  सिंहिका :
 क्या  सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विद्या  उत्पादन  तथा  पारेषण  समन्वय  संघ  के  कुछेक  देशों  में  इंजीनियरों

 स का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  0!  ौर

 यदि  तो  दौरे  का  उद्देश्य  क्या  है  ?
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 २६  VERY  मौखिक  उत्तर
 en

 सिवाय  ौर
 विद्युत  संतरी

 (  डा०
 कु०

 ल०  :  और  रेखीय  जल  तथा

 विद्युत  mart  कौर  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  कुछ  चुने  हुए  इंजीनियरों  क  विद्युत  उल

 व े| ह
 2

 देशों  की  अर  शअ्रमेरिका  को  भेजने  का  विचार  |  इसका तथा  पारेषण  समन्वय  संघ  ठ

 उद्देश्य  उन  देशों  में  विद्युत  प्रणालियों  के  एकत्रित  संचालन  की  प्रत्यक्ष  जानकारी  प्राप्त  धरना

 है  |

 टिक् कर पाड़ा  बांध  परियोजना

 ञ

 ‘ei  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 शमी  गो०  मिलती
 |  att  कियान  पटनायक  :

 कै  ७६०.
 |

 att  राम  सेवक  यादव

 भी  प्राकार लाल  बैरवा  :

 |  भी
 राम  सहाय

 पाण्डेय

 रामचन्द्र  इलाका  :

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : ह

 कया  योजना  श्रायोंग  ने  उड़ीसा  की  टिक् कर पाड़ा  बांध  प्रिय  जना  को  स्वीकृति

 दे
 दी

 है  ;  कौर

 क्या  यह  योजना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  क्रियान्वित  होने  वाली

 केन्द्रीय  योजनाओं में  शामिल  है  ?

 सिचाई  site  विवाह  मंत्री  (  To  कू ०  ल०  :  कौर
 जी  नहीं  ।

 थ्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :  क्या हुम  यह  समझें  कि  जिस  परियोजना  के  कारण  लगभग  पांच

 लाख  लोग  बेघरबार  हो  आयेंगे  आर  जिसके  लिए  लगभग  ३००  करोड़  रुपये  की  जरुरत

 है  कि  उनकी
 होगी  कौर  जिसकी  नींव  दुर्भाग्य  से  प्रधान  मंत्री  ने  रखी  f{——aie  हमें  खद

 बीमारी  अधिकांश  उसी  ara  थी--उस  पर  ais  आयोग  या  केन्द्रीय  पानी  बिजली

 ग्रामीण  या  किसी  सरकारी  श्रधिकारो  या  प्रधान  मंत्री  के  साथ  किसी  भी  समय  चर्चा  नहीं  की

 गयी  थी  कौर  फिर  भी  राज्य  सरकार  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित
 कर

 रही  है  ?

 डा०  र्थ चक  न्‌०
 मैं  इस  प्रदान  का

 उत्तर  पहले  दे  चुका  हं
 ।

 भी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :  उत्तर  क्या  था  ?

 yyy

 डा०  कु०  ल०  मैं  ने  बताया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस  परियोजना  के

 गिला  नहीं  रखी
 थी

 बल्कि  एक
 कोई  निश्चित  करे  नहीं  हैं  ्र  प्रधान  मंत्री  ने  आधार

 स्मोरकथिला  रखो  थी  t

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  ट्रिवेढी  :  कया  इस  प्र  इन  पर  सरकार  के  किसी  अधिकारी  क  साथ  किसी  समय

 कोई  चर्चा  हुई  थी  ?
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 स्थिति  सब  को  मालम  हे  ।  १९४८  में वित्तमंत्री  (  श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी  )  :

 जब  हीराकुड  योजना  शरू  की  गयी  थी  तब  टिक्करपाडा  बांध  के  कौर  दो  दौरों  की  रूपरेखा

 बनायी  गयी  थी  ।  इसलिए  यह  मल  एकीकृत  या जता  का  एक  लग  है  ।  मेरे  सहयोगी  ने

 पहले  एक  प्रदान के  उत्तर  में  बताया  था  कि  प्रधान  मंत्री  ने  एक  स्मारक  शिला  रखी  थी  जिसका

 आशय  यह  था  कि  काम  ares  किया  जायगा  ।  काम  का  ale  उस  योजना  के

 ढांचे  के  सम्बन्ध में  सारी  बातें  wal  तय  करनी  हैं  ।  यह  योजना  वास्तव  में  कब  कार्यान्वित

 की  जायगी  हम  गर्मी  नहीं  बता  सकते |

 थी  सुरेन्द्रनाथ  देवी  क्या  हम  यह  समझें  कि  भारत  सरकार  का  इस  परियोजना  से

 इस  समय  कोई  सम्बन्ध  नहीं  क्योंकि  उड़ीसा  के  शभ्रायोजन  gis  के  अध्यक्ष  ने  विधान  सभा

 में  कहा  था  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  पानी  बिजली  आयोग  के  इंजीनियरों  वे  परामर्श

 सें  इस  परियोजना  का  ब्योरा  तेयार  किया  |  उस  क्षत्र  म  भारत  सरकार  क  तत्वाधान

 किये  जाने  वाले  सर्वेक्षण  के  fat  सहायता  मांगने  वाल  लोगों  नोटिस  दी  गयी  है  ।

 ae  नोटिस  हमारे  पास

 श्री  ति०  तर  कृष्णमाचारी  :  ठीक  नोटिसें  दी  जा  रही  स  योजना  का  सर्वक्षण

 करने  ब्रोकर  संभावनाओं  का  अनमित  लगाने  के  उद्देश्य  भी  बताये  गय ेहैं  ।  योजना  किस  प्रकार

 |  होगी  यहं  बाद  में  निश्चित  किया  जायगा  ।  इस  समय  ag  wea  उत्पन्न  नहीं  होता  कि

 भारत  सरकार  वचनबद्ध  या  नहीं  ।  का  संरक्षण  कर इस  समय  हुम  कवल  याज  तदा

 इसपे  पहले  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता
 |

 द  कभी  परामर्श ी  रंगा  क्या  योजना  wait  या  केन्द्रीय  पानी  बिजली  अ्रायांग

 किया  गया  था  ?

 हुई  योजना श्री  ति०  त०  छुःव्णमाचारी  :  किसी  सच  स्तर  पर  इस  विषय  पर  पर्चा

 wait  के  उपाध्यक्ष  भी  जानते  हैं  कि  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  मप्र जन  FIT  इस  तरह  की  स्मारक  दिला  पहली  बार  रखी  गयी  थी  या  पहले

 अन्य  किसी  परियोजना  में  रखी  गयी  थी  are  यदि  तो  किस  परिया  जना

 डा०  क०  लठ  राव  जेसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने  भारत  सरकार  को  सभी  बड़ी

 परियोजनाय्रों  में  दिलचस्पी  इसलिए  वह  सभी  बडी  परियोजनाओं  के  जांच  पडताल  को

 प्रोत्साहन  देती  |

 श्री गो०  क्या  यह  टिक् कर पाड़ा  परिय/जना  हीरापुर  बांध  परियोजना  का  एक

 रंगते है
 ह

 का
 डाक न्‌०  पहले  महानदी  के  प्रत्येक  बेसिन  ||  अ्रध्ययन  करते

 पाड़ा  बांध  परियोजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  ry

 Health  Insurance

 762.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey
 :  Will  the  Minister  of  Health  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian  Public  Health
 Association  has

 requested
 Government  to  nationalise  the  Health  services  and  to 0  introduce  health insurance
 in  the  country ;  and
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 ६  १८८६  )  मौखिक  उत्तर

 द  व  ि  ह  t  ther (b)  if  so,  the  reaction  of  Gover  1117  BOLIC  Uriel  eto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Healh  (Dr.
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Ys  it  a  fact  that  the  Health  Minister  was

 present  in  this  Conference  and  there  were  deliberations  on  the  nationalisation
 of  health  services  and  on  the  health  insurance.  Had  she  expressed  her  ideas
 in  that  Conference  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  The  hon.  Deputy
 Minister  stated  just  now  that  there  was  no  request  for  nationalisation,  but
 the  President  of  this  Conference  had  expressed  some  ideas  in  his  presidential
 address.  There  were  also  proposals  for  health  insurance,  for  Compulsory
 Government  Service  for  all  doctors  for  a  few  years,  and  for  nationalisation  of

 health  services.

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  It  is  necessary  in  the  interest  of  the  nation

 that  health  services  ‘be  nationalised  and  there  should  be  health  insurance.

 Then  why  Government  are  unable  to  implement  that  programme  ?  What
 are  the  difficulties  before  it  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Tosome  extent  work  of  insurance  scheme  Is  going
 on.  It  is  being  done  through  Employees  State  Insurance  for  all  industrial

 workers.  It  has  also  been  done  through  the  health  scheme  for  Central  Govern-
 ment  Servants.  Government  Servants  Scheme  is  being  extended  to  some
 extent  on  acontribution  of  Rs.  or  per  month,  it  would  be  made  applicable
 to  those  who  are  now  non-entitled.-  But  we  have  no  means  today  to  introduce

 National  Health  Scheme  on  the  Country  wide  basis.

 Shri  Braj  Bihari  Merhotra  :  Will  non-Government  people  get  bene-

 fit  of  Health  Insurance  Scheme  in  those  regions  where  it  is  applicable,  if  they

 agree  to  pay  contribution ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Under  the  Government  Servants  Scheme  in  Delhi
 we  have  decided  that  others  living  in  Government  Servants  Colonies  would

 be  able  to  avail  themselves  of  this  scheme  if  they  pay  contribution  of  Rs.  7  or  8

 per  month.

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी :  व्यापक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  कार्यक्रम  के  लिए  कितने  घन  की

 जरूरत  होगी  |  इसके  लिए  कोई  सर्वेक्षण  या  aaa  किया  गया  है  ?  यदि  तो  कितने  साधन  की

 mana  है  अर  यदि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  तो  क्यों  नहीं  ?

 डो ०  सुशीला  नायर :  इस  योजना  को  सफलता से  चलाने  के  लिए  देवल
 धन

 की  ही

 बल्कि  तमंचा  रियों  को  भी  जरूरत  होती  है  ।  वह  हमारे  पास  भ्र भी  नहीं  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  When  is  the  Health  Insurance  Scheme  likely  to  be

 completed  and  when  it  would  be  enforced  every  where  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  It  is  difficult  to  say  that  at  present.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Have  any  decisions  been  taken  to  bring

 teachers  of  Government  Schools  in  Delhi  under  the  Contributory  Health  Ser-

 vices  Scheme
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 Dr.  Sushila  Nayar  Recommendations  have  been  received  for  differ-
 ent  groups,  which  have  been

 implemented  from  time  to  time  after  due  con-
 sideration.  Government  of  India  is  not  responsible  with  regard  to  School
 teachers.  They  are  under  Delhi.  Administration  which  would  consider  over
 their  requirements.

 श्री  स०  सो  बनर्जी  :  कुछ  समय  पहले  माननीय  मंत्री  ने  आ्ाश्वा सन  दिया  था  कि  ग्रंशदायी

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  कम  से  कम  दिल्‍ली  में  at  पेंशनरों  के  लिए  लाग  की  जाएगी  |  उस  योजना

 का  क्यो  हुमा  अर  क्या  पेंशनरों  को  इस  योजना  के  अधीन  लाया  जाएगा
 ?

 डा०  द०  स०  राज  यह  पेंशनरों  के  लिए  wat  विचाराधीन  है  ।

 थी  कपूर  सिह  क्या  पर्याप्त  सामग्री  के  प्रभाव  के  प्रभावी  सरकार
 ने

 ब्रिटेन
 में

 स्वास्थ्य

 सेवा के  राष्ट्रीयकरण  की  बुराइयों  का  अध्ययन  किया  है
 ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  हमारे  अनेक  पदाधिकारियों  ने  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  FT

 शरयान  किया  है  भ्र ौर  मैंने  भी  कुछ  हद  तक  उसका  अध्ययन  किया  मैं  यह  कहूंगी  कि  वह  दुनिया

 की  सब  सें  ग्रो  योजनाओं  में  से  एक  है  |

 सामाजिक  सुरक्षा  उपाय

 *७६४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  क्या  faa  मंत्री  १३  VERY  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ६९  के  उत्तर के  संबंध में  यह  बताने  की  HAT  करेंग

 अधिकारियों  की  समिति  को  सामाजिक  सुरक्षा  कार्यक्रम  के  संबंध  में  क्या  विशेष

 मामले  सौंपे  गए  थे  तथा  इसके  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन पेश  कर  देने  की  आशा  हैं  ;  शौर

 समिति के  कौन-कौन  सदस्य  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्रीमती
 तारकेश्वर

 सिन्हा  )  :  कौर  विवरण  सभा

 पटल पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 समिति  को सौंपे  गए  मामले  निम्नलिखित  विषयों  के  संबंध  सभी  नियुक्त  तमंचा  रियों

 कौर  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  सरकारी  मचा  रियों  के  लिए  सामाजिक
 सुरक्षा

 कार्यक्रम  तैयार

 करने के  लिए हैं
 :--

 परिवार  के  लिए  पेंशनों  कौर  सम्बद्ध  लाभ

 सरकारी  तमंचा  रियों  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा

 चिकित्सा

 मकानों  की

 (=)  बिजली  खरीदने  के  लिए  वित्तीय  सुरक्षा

 बुढ़ापे  की  पेंशनें  शादी  ।

 समिति  श्रावश्यक बात  इकट्ठी  करने  बाद  समय  समय  पर  प्रत्येक  पद  पर  विचार  करती

 हैऔर  सरकार को  सिफारिश  करती
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 २६  GER  मौखिक  उत्तर

 २.  समिति  में  निम्नलिखित  पदाधिकारी हैं  —a

 (१)  श्री  वी०  टी ०  दुहेजिया  वित्त  राजस्व  अरि  व्यय  विभाग

 |

 (२)  श्री पी  एस०  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  |

 (३)  श्री  एस०  पी०  स्पेशल  गुह-किये  मंत्रालय  ।

 (४)  श्री
 i¥o  सी०  स्पेशल  वित्त  मंत्रालय

 ।

 (x)  श्री  जी०  सी०  जाइंट  वित्त  |

 इसके  अलावा  श्री  एस०  समन्वय  विभाग  सौर  श्री  बी०  एन०  दातार

 योजना  अयाग  के  श्रम  ब्रोकर  रोजगार  विभाग  मख  भी  इस  समिति के  ara से  संबंघित हैं  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  समिति  कब  बनायी  गयी  उसकी  महत्वपूर्ण  सीमा  रिश  क्या

 हैं  सनौर  उनके  बारे  में  कया  gar
 ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  मैंने  जो  भी  मद  बतायी  हैं  उनसे  संबंधित  काफी  समस्याओं

 का  अध्ययन  यह  समिति  कर  रही  समाचारों  की  पेचीदगी  के  कारण  इस  समिति  को  अपनी

 सारी  सिफारिश  निश्चित  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  लेकिन  समिति  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि

 जब  किसी  विषय  का  विवेचन  किया  गया  तब  उसकी  सिफारिश  सरकार  के  लिए  उपलब्ध  होगी

 कुछ  यात्नियों  पर  सरकार
 ने  विचार  फिया  है  जेसे  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  परिवार

 शन  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  ।  यह  योजना  श्री  भी  सरकार  के  विचाराधीन  मैं

 यह  बताना  चाहती  थी  fe  ज्यों  ज्यों  समिति  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  त्यों  त्यों  सरकार

 समय  समय  पर  उन  पर  विचार  करेगा

 श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  मैं  जानता हूं  कि  यह  एक  स्थायी  समिति  जैसी  है  ग्रोवर वह  अपनी

 सिफारिशें  करेगी  |
 लेकिन  मेरा  प्रश्न  यह

 था  क्या  इस  ag  के  दौरान  उसने  कोई  सिफारिश की

 है
 श्र  यदि  तो  उसका  क्या

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :  आरम्भ में  यह  समिति  कुछ  योजनाओं  के  संबंध

 जसे  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  परिवार  पेंशन  वित्त  मंत्रालय  को  राय  देने

 के  लिए  बनायी  गयी  थी  कौर  उसी  सिलसिले में  सामाजिक
 सुरक्षा  के

 बड़े  पहलू  पर  भी  विचार  धपिया

 गया  ।  मेरे  श्रम  मंत्री  ने  घोषित  किया  कि  उनका  मंत्रालय  उन  पंहलूंध्रों  का  काम  शुरू

 कर  रहा  है  जबकि  यह  समिति  मुख्यतः  सरकारी  कर्मचारियों  से  संबंधित  है  कौर  उनकी  जरूरतों

 की  कुछ  कमी  पुरी  करने  के  लिए  यह  समिति  समय  समय  पर  विशेष  समस्याओं  का  विवेचन  करता

 इस  समिति  की  सिफारिश  के  arate  पर  ही  हम  पेंशन रों  को  कुछ  सहायता  दे  सकते  हैं  ।  सरकार

 ने  सरकारी  कमेंचारियों  के  लिए  परिवार  पेंशन  की  योजना  चालू  की  है  ।  दूसरो  बातों  पर  भी

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  सरकार  ये  निश्चय  स्वीकार  कर  ले  तो  वे  जाहिर  कर  दिए  जाया  |

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :
 उत्तर  केवल  सवारों  तक  ही  सीमित  है  कौर  सामाजिक  सुरक्षा  का  प्रश्न

 बहुत  बड़ा  क्या  सरकार
 ने

 इस बड़  प्रश्न
 पर

 विचार  किया  alt  कौन  कौन
 से  महत्वपूर्ण  प्रशन

 विचाराधीन  है  प्रौढ़  वर्ष  के  दौरान  क्या  आशा  की  जा  सकती
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 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  यह  बता  नहीं  सकता  कि  कया  आशा  की  जा  सकती  है  क्योंकि

 इन  मामलों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  जब  यह  समिति  बनायी  गयी  थी  तो  उसे

 शिक्षा  चिकित्सा  सुविधाएं  शादी  के  संबंध  में  सभी  नियुक्त  कर्मचारियों  की  समस्या त्रों  पर

 विचार  करने  के  लिए  कहा  गया  समय  सुची  बताना  मेरे  लिए  कठिन  है  क्योंकि  यह  इस  बात  पर

 निसार  हैकि  दूसरे  मंत्रालय  इस  मामले में  क्या  करते  सरकार  सम्पूर्ण  समस्या  पर  विचार  करती

 जब  हम  कोई  निश्चय  करेंगे तो  वे  बता  दिये  जायेंगे

 भी  हरि  विष्णु  कामत  :  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  से  यह  दिखायी  पड़ता  है  कि  वह

 बहुत  सीमित  योजना है  ।  तो  क्या  सरकार के  साधन  इतने  पर्याप्त  नहीं  हैं  कि  इतनी  व्यापक

 योजना  प्रारम्भ  की  जा  सके  कौर  वे  कब  तक  इनमें  पर्याप्त  हो  सकेंगे  ?

 थी  ति०  mo  कृष्णमाचारी  :  वहू  बहुत  बड़ी  कौर  भयंकर  समस्या  लेकिन  यदि  संभव

 gard  हम  प्रत्येक  क्षेत्र  के  भ्रनुसार  इस  समस्या  को  सुलझायें  |

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  विवरण  से  at  माननीय  मंत्री  के  कथन  से  यह  मालूम  होता  है  कि

 समितिਂ  सभी  नियुक्त  व्यक्तियों  के  प्रश्न  को  छानबीन  कर  रही  उस  हालत  में  यह  समिति

 जिसमें  बहुत  व्यस्त  पदाधिकारी  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  पुरा  पुरा  ध्यान  दे  सकेगी  wt  यदि

 नहीं  तो  कयों  वह  व्यापक  आधार  पर  सामाजिक  सुरक्षा  उपाय  लागू  करने  के  विषय  पर  विचार

 करेंगी  ।

 भी  ति०  तक  कृष्णमाचारी  :  हमने  यह  काम  अभी  शुरू  किया  है ग्रोर परब श्रम wa  श्र  म  मंत्रालय  शुरू

 कर  रहा  अर  योजना  पूरी  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  को  समय  समय  पर  हर  मदद  दी  जाएगी  |

 Shri  M.L.  Dwivedi  :  Regarding  the  subjects  referred  to  the  Com-

 mittee,  it  has  been  written  :

 समय  समय  पर  प्रत्येक  मद  पर  संगतਂ  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार
 0.0

 करती  हे

 1  would  like  to  know  when  this  Committee  was  constituted  and  what  are

 the  details  of  the  work  done  by  this  Committee  and  how  many  recommenda-

 tions  have  been  accepted  by  Government  ?

 e . Shri  matiTarkeshwari  Sinha  The  hon.  Minister  has  replied  to  it

 just  now.  I  think  the  hon.  Member  must  have  heardit.

 श्री स०  ato  बीजों  :  यह  समिति  सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा

 सुविधाश्रों  पर  विचार  करने  वाली  क्या  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  वेतन  ate  की

 सिफारिशों  के  अनुसार  केवल  उन्हीं  के  बच्चों  को  शिक्षा  भत्ता  दिया  जायेगा  जिनके

 बच्चे  अपन  मां-बाप  से  १०  मील  दूर  रहते  हैं  ate  यदि  तो  ag  समिति  इस

 असंगत  स्थिति  को  हुर  कने  के  लिए  कोई  fara  करने  जा  रही  कौर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ।

 श्री  ति०
 to  कृष्णमाचारी  :  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  में  इस  त्रुटि  की  कौर  पेरा

 ध्यान  दिलाने  के  लिए  मैं  उनका  श्राभारी  हूं  ।  इसकी  भी  जांच  की  जायेगी ।

 श्रीमती  सावित्री
 निगम

 :
 कया  मुत

 सरकारी  कर्मचारी  के  परिवार  को  रहने  की

 | सुविधा  देने के  प्रशन  को  aa  ता  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?
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 मौखिक  उत्तर ६  १८८६  )

 थी  सिं०  त०  पह  न  के  लिए  सुझाव  है  प्रौढ़  उस  पर  विचार

 किया  जायगा  |

 भारत-नडाल  नदीं  ध्तटी  परियोजनाओं

 x
 वी  विभूति  मिश्र

 :

 श्रांति  सुल्तान

 श्री  प्र०  चे  बस्ता  :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  dat  we  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  वहू  फरवरी  १९६४  के  अन्तिम  सप्ताह  में  भारत-नेपाल  नदी  घाटी

 ara  के  बार ेमें  बातचीत  करने  के  लिये  नेपाल  गये

 यदि  तो  उन्होंने  नेपाल  सरकार  से  किन  विशिष्ट  मामलों  पर  बातचीत

 की  थी  तथा  उसके  क्या  परिणाम

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Ho
 ना

 :
 जी

 निम्न  के  बारे  में  चर्चा हुई  .

 (१)  गंडक  परियोजना  तथा  नेपाल  में  नेपाल  बांध  के
 निर्माण

 के  लिये  अपेक्षित

 भूमि  देना

 (२)  गंडक  करार  में  छोटा  संशोधन ,  शौर

 (३)  नेपाल  में  कोसी  नहर  बांध  के  लिए  भूमि  देना
 ।

 महामहिम  सरकार  ने  गंडक  परियोजनाओं  के  लिये  तुरंत  भूमि  देना  स्वीकार  कर

 लिया है

 गंडक  करार  के  प्रारूप  में  छोटे  संशोधन  करने  के  बारे में
 समझौता  हो  गया

 पश्चिम  कोसी  नहर  के  लिये  भूमि  देने  के  बारे  में  दौर  ot  बातचीत  करना  स्वीकार

 कर  लिया  गया

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  गंडक  करार  में  क्या  छोटे  संशोधन

 डा०  क०  ल०
 वे  तकनीकी  इनमे ंसे  एक  नहर के

 लिये
 नेपाल  सरकार

 को

 चालन  सुविधा  देने  के  बारे  में  इसके  अधीन  नेपाल  सरकार  को  डोन  नहर  के

 लिये  बहुत  धन  देना  इसी  प्रकार  के  दो  सत्य  तकनीकी  संशोधन  हैं
 |

 भी  विभूति  गंडक
 परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने

 में
 इस  करार

 से  कहाँ  तक

 सहायता  मिलेंगी
 ?

 डा०  fo 7.  ल्‌७  मेरा  निवेदन है  कि
 नेपाल  बांध  का  काम  जो  वर्षों  &  रुका  पड़ा

 था  इसी  अधार  पर  आरंभ  किया  गया  है  |
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 aft  rarer  दास  :  परिचय  कोसी  नहर  के  बार ेमें  नेपाल  सरकार  ने  क्या

 नाइयों बताई  थी  are  श्रग्रेतेर  चर्चा  के  लिए  क्या  कोई  तिथि  निश्चित  गई

 डा०  कु०  नू०  महामहिम  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  सरकारी  जिसमें  से

 नहर  गजरती  की  जनता  को  कुछ  सुविधायें  दी  जानी  चाहिए  जिससे  उनको  होने  वाली

 कठिनाइयां  उनको .  महसुस  न  हो  सकें  ।  बातचीत के  लिए  कोई  तिथि  निश्चित  नहीं  की

 गई

 भी  wo  mo  तिवारी  :  नेपाल  सरकार  को  बिजली  ate  पानी  के  मामले  में  क्या

 सहायता दी  गई  है  ?

 डा०  कु०  लग  राव गंडक  परियोजना
 में  बिजली  घर  भारत  सरकार  बनायेगी

 ध्रौर  जब

 नेपाल  सरकार  1१५०  मैगावाट  की  बिजली  का  उत्पादन  कर  लगी  तब  भारत को  वापस  मिल

 जायेगा  ।  कोसी  परियोजना  में  बिजली  wrt  मूल्य  पर  हम  दे  रहे

 at  काशीनाथ  aise:  क्या  वर्षा  ऋतु  से  पहले  निर्माण  कार्य  पूरा हो  जायेगा  ?

 डा०  न०  राव
 :
 मैं  ऐसी  aa  करता

 मकान  मालिक  सरकारी  कर्मचारी

 *७६७.  शी  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  पह  घताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  आदेश  जारी  किए  हैं  कि  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  के

 दिल्ली  मकान  उनको  सरकारी  क्वार्टरों  का  आवंटन  नहीं  किया

 ऐसे  कितने  सरकारी  कर्मचारी  हूं  जिनके  दिल्ली  में  मकान  होने पर  भी  वे

 सरकारी  क्वार्टरों  में  रह

 इन  कोंचा  यों  को  सरकारी  Farect  में  रहने  देने  की  भ्र नुम ति  देने  के  क्या

 कारण  है  ?

 sara  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  जी  हों  ।  यदि  किसी

 अघिकारी  को  क्वार्टर .  दे  दया  तो  उसको  गैर  सरकारी  मान  लिया  जाता है
 उससे  बाजार  किराया  लिया  जाता  है  ।

 लगभग  ३४०  जहां तक  सामान्य  मूल्यांकनों  का  संबंध

 ये  आवंटन  बहुत  पहले  किए  गए  थे  कौर  प्रत्येक  मामले  में  श्रावंटन  कारणों  को

 बताना  कठिन  होगा
 ?

 परन्तु  प्रत्येक  मामले  का  ह  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा
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 २६  १०६४  लिखित  उत्तर

 rr

 श्री  रिंदाने  किलिंग  :  दिल्लो  में  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  के  मकान  हें  क्या  ag

 किन  दातों  पर  axed  क्वार्टरों  में  रह  सकते  हैं  कौर  अपने  मकानों  को  किराये  पर  दे  सकते

 भी  मेहरचन्द  खन्ना  :  दिल्ली  में  बहुत  से  सरकारी  कर्मचारियों  के  at  मकान  हैं

 परन्तु  सरकारी  क्वार्टरों  में  रह  रहे  इसलिये  हमने  समस्या  को  दो  भागों  में
 बांट

 fear

 (१)  वह लोग  जो  सरकारी  क्वार्टरों  में  रहते  हैं  परन्तु  स्वयं  मकान  मालिक  है  ॥

 (२)  वहू  लोग  जो  मकान  मालिक हैं  परन्तु  क्वार्टर
 लेना  चाहते

 इसकी  दूसरी  श्रेणी

 के  लोगों  के  बार ेमें  बता  चुका  हूं  कि  यदि  कोई  मकान  मालिक  क्वार्टर  लेना  हवा  है  तो

 उसको  हम  गैर  सरकारी  व्यक्ति  मानते  हैं  कौर  पूरा  बाजार  किराया लेते  हैं  पहले  मामलों

 पर  विचार  किया  जा

 watt  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 साहू  जेन  समवाय समह  के  त्यों  की  जांच

 HG.  थ्री  झ०  क०  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेरास  साहू  जैन  समवाय  समूह  के  कृत्यों  की  जाच  के  नियुक्त

 ae  ने  सरकार  को  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन  पेश  किया  है  ;

 यदि  तो  प्रतिवेदन  के  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ak

 उस
 पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 मंत्रा लंग
 मं  उपमंत्री  (steed  निरीक्षक  ने  ग्रस  तक

 कोई  श्रन्तारिम  प्रतिवेदन  प्रेम  नहीं  किया

 कौर
 प्रश्न  ही

 नहीं  उठता

 Land  Fok  Girls  School  near  Cinema  House

 *763.  (Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 \  Shri  Kishan  Patnayak  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Rehabilitation  be  pleased
 tost  ate  १

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  land  has  been  ailotted  for  Jain  Girls  Schoo

 building  at  a  distance  of  only  30  feet  across  the  road  facing  Eros  Cinema  in

 New  Delhi.

 (b)  ifso,  whether  his  Ministry  have  received  any  representations  from  the

 residents  to  the  effect  that  it  is  not  proper  to  locate  a  Girls  School  in  front  of

 cinema  house;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  are  contemplating  to  allot  some  other

 land  for  the  school  ?
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 Written  Answers  March  26,  1964
 ere

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द
 :  दिल्‍ली  विकास  अस्थाई

 प्राधिकार  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  १९६४७  में  जंग पुरा  कालोनी  का  नक्शा  स्वीकार

 कर  लिया  गया  था  जिसमें  प्राइमरी  स्कूल  के  लिए  स्थान  सरोज  सिनेमा  के  निकट  दिया  गया

 |  स ग्रावंदन  पर  स्थान  sta  शिक्षा  wars  को  arafed  कर  feat  गया  था  ।

 जी  ati  वहां  कै  रहने  वाले  कुछ  निवासियों  से  ।

 लगभग  दो  बर्ष  पूर्वे  किए  गए  आवंटन को  रद  करना  उचित  नहीं  समझा

 जाता |

 qat  पाकिस्तान  से  ara  वाले  विस्थापित  व्यक्ति

 (  aft  प्र०  चक्रवातों  :

 |  श्री  प्रकार  लाल  बैरवा  :

 श्री  घुले कवर
 मीना

 :
 क  ७६८.  <  श्री  दी ०  च०  फार्मा :

 |  श्री  ही०  न  ०  मुकर्जी :
 श्री  प्रकाश बीर  शास्त्री  :

 |  श्री  बुरा  सिंह  :

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दण्डकारण्य  जाने  वाले  रास्ते  में  राजपुर  के  मायावती  माना  में

 पूर्व  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति  हजारों  की संख्या  में  पहुंच  रहे  हैं  ;

 पुत्र  पाकिस्तान  में  जनवरी  में  हुए  दंगों  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  से  श्री  तक

 कितने ऐसे  लोग  ma

 क्या  कृषि  योग्य  बनाई  गई  भूमि  अब  ऑप्रव्जकों को  बसाने  के  लिये  तैयार

 मध्य  प्रदेश तथा  महाराष्ट्र  की  सरकारों  ने  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार

 को  भूमि  देने  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया

 निर्माण  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द  :  are  जी

 २०  १९६४  को  माना  शिविर  में  ६५३९  परिवार  पहुंचे  जिनमें  29, 3ac  व्यक्ति

 जिस  भूमि  में  कृष्य करण  कर  दिया  गया  है  भ्रमणा  किया  जा  रहा है  वह  इतनी

 ही  नहीं  है  कि  पुराने  शरणार्थियों  तथा  शभ्रादिम  जाति  के  लोगों  को  दी  जा

 मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  सरकारों  को  कहा  गया  है  कि  नये  शरणार्थियों  के

 लिये  दण्डकारण्य  विकास  अधिकारी  को  कृष्य करण  के  लिए  भ्र ति रिक्त  भूमि
 दी  आशा

 है  कि  ऐसा कर
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 ६  १८८६  लिखित  उत्तर
 =  a NL  ETED  O'S  18  oe  Pe  mer dare oO

 मुल्यों  के  विनियंत्रण  का  प्रभाव

 श्री  वॉरियर :

 हाजी

 |  श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  भी  ०  प्र०  यादव

 att  faa  चन्द्र सेठ FRQEE

 श्री  धवन

 श्रीधर  चे  बरुआ

 |  श्री  हरिन्द्र  सायर

 |  थ्री
 ao  न  ०

 चतुर्वेदी

 ।  sit
 सनीय  गाडन

 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  १९६३  में  किए गए
 १६

 ae  के  मूल्यों  के  विनियंत्रण

 के  परन्तु  प्रभाव  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  (  श्रीमती  तारकेश्वर

 जी

 afar  वस्तुप्नों  के  कारखाना  मूल्य  निश्चित  किए  गए  थे  तथा  थोक  अथवा

 खुदरा  मूल्यों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  था  ।  विनियंत्रण  कै  बाद  कुछ  के  कारखाना

 मूल्य  बढ़  गये  कुछ  वस्तु ग्न ों  के  बाजार  भाव  भी  बढ़  गये
 ।

 दायरों  तथा  च ६१ - क  क
 मूल्य  ६  प्रतिशत  तथा  कास्टिक  सोडे  कै  १०  प्रतिशत  बढ़  गए  हैं  ।  रेयन  याने  के  ३

 प्रतिशत  तथा  कपड़ा  धोने  के  साबुन  के  कुछ  मूल्य  बढ़
 कुछ  स्थानों  पर  सोडा  दश

 के
 मूल्य

 ६  प्रतिशत बढ़े  wer  वस्तुप्नों  जैसे  स्टेपल  फाइबर  कौर  शीट  ग्लास  के  मूल्य

 था  तो
 बढ़े  ही  नहीं  हैं  कुछ  कम  हो  गये

 स्नपय॒दाल्य  चिकित्सा

 कै
 ७७०,

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हाल  के  वर्षों  में  किन  देशों  ने  हृदय
 dk

 स्नायु-शल्य  चिकित्सा में भ्रत्यधिक में  अत्यधिक

 प्रगति की

 क्या  सरकार  ने  उन  देशों  के  साथ  सहयोग  का  कोई  तरीका  निकाला  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें बातें क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  विश्व  के  विभिन्न  भागों  के  बहुत  से  केन्द्रों

 में  हृदय  ate  स्नायु-शल्य  चिकित्सा  में  पर्याप्त  प्रगति  हो  गई  बहुत  से  केन्द्र  विभिन्न

 विद्यालयों  तथा/श्रथवा  अस्पतालों  से  संबद्ध
 हृदय  कौर  स्नायु-शल्य  चिकित्सा  अमरीका

 ह

 आस्ट्रेलिया  तथा  न्यूजीलैंड  देशों  में  की  जा  रही  है
 ।
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 Written  Answers
 a

 Chaitra  6,  1886
 (Saka)

 ate  विदेशों  में  उपरोक्त  दोनों  प्रकार  की  शल्य  चिकित्सा  के  नवीनतम  विकास

 की  जानकारी  के  लिए  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  यूरोप  के  विभिन्‍न  देशों  को  उपयुक्त

 डाक्टरों  भेज  रही  है  ग्रोवर  प्रसिद्ध  हदय  कौर  स्नायु  शल्य  चिकित्सकों  को  भारत  बुला  रही

 है  जिससे  ag  यहां  पर  डाक्टरों  को  शिखा  सकें  |

 विद्युत  परियोजनाओं

 हिं |  सहेन्द्र  नायक  :

 *
 92,  श्री  स०  ८. ह ९  सामन्त  :

 कोयला  वेंकैया

 क्या  निचाई  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कई  विद्युत  परियोजनायें  जो  शुरू  में  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान

 क्रियान्वित  की  जानीं  योजना  आयोग  प्राथमिकता  के  आ्राधार  पर  चालू  योजना

 में  क्रियान्वित  के  लिये  मंजूर  कर  ली  गई  हैं  ;

 ऐसी  परियोजनाओं  कितनी  हैं  तथा  उनकी  स्थापित  क्षमता  क्या  होगी  कौर  प्रत्येक

 पर  कितना  धन  व्यय  होगा  ;
 शौर

 ये  कहां  कहां  पर  स्थापित  होंगी  तथा  इनके  कब  तक  दो  जाने  की  आशा

 सिचाई  ste  विद्युत  dat  कु०  ल्‌०  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  [qeateraa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संध्या  एल०  टी  o==QYR0/§¥] |

 बेक  ऋण

 (sft  To  गद्दा  :

 न७  ७२.
 4  श्री  to  ध - ह ५  झान

 | at  महेश्वर  नायक
 :

 an  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रत्यावइ्यक॑  उपभोक्ता  वस्तु ग्र ों  की  जमाखोरी  को  रोकने  की  दृष्टि  से

 रिजर्व  बैंक  ने  हाल  में  ही  इन  वस्तु द्र ों  पर  दिये  जाने  वले  ऋणों  का  विनियमन  करने  के

 लिये  कदम  उठाये  हैं  ;

 यदि
 तो

 कया  उपाय  किए  गए  हैं
 ;

 शौर

 किन  वस्तु प्र ों  पर  दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  विनियमन  किया  जाना  है

 वित्त
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 तारके  श्वास  :
 जी

 रिजर्व  बैंक
 के  हाल  के  निर्देशों  के  अधीन  धान  a  चावल  पर  श्रतुसूचित  बैंकों

 द्वारा  दी  जाने  वाली  पेशगी  की  ध्रधिकतम  सीमा  श्र  प्रतिबन्धित  कर  दी  गई  १
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 २६  ERY

 १९६४  से  मूंगफली  पर  पेशगी  की  सीमा  कम  की  जा  रही  है  ae  अन्य  खाद्यान्नों

 के  अतिरिक्त  )  की  सीमा  वहीं  रखी  जा  रही  है  ।  चीनी  att  मूंगफली  के  अतिरिक्त

 पर  पेशी  १६६३  तथाਂ  १९४६  में  निर्धारित  कर  दी  गई  at.  बैंकों  को

 परामर्श  दिया  गया  है  कि  पेशगी  की  सीमा  बनाये  रखें

 यह  निमेश  धान  ate  wer  खाद्यान्नों  के  मूंगफली  तथा

 aa  तिलहन  के  तथा  चीनी  पर  लागू  होते

 संसद  के
 लिए

 १७७२.  थो  हरि  विष्णु  कामत
 :

 कया  श्रावण  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  संसद्‌  के  लिये  एक  war  प्रेस  बनाने  कीं  परियोजना  योजना  के  श्रुति

 प्रगति  कर  रही  है  ;

 यदि  at,  तो  यह  किस  स्थिति  में  है  ;  ar

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )  :  से  (7)

 नई  दिल्‍ली  में  नया  प्रेस  बनाने  के  लिये  १४६  लाख  रुपये  के  व्यय  की  स्वीकृति  दी  जा

 ब्योरेवार  प्रायोजन  तथा  प्राक्कलन  तैयार  किए  जा  रहे  निर्माण  कार्य  अगले  कुछ

 वर्षों  में  आरम्भ  होने  की  संभावना

 क्योंकि  छपाई  का  काम  बहुत  बढ़  गया  है  अतः  मिनटों  रोड  प्रेस  को  बन्द  करने  का

 विचार  नहीं  है  ।
 जब  रिंग  रोड  प्रेस  काम  करना  शुरू  कर  देगी  तब  संसद  कार्य का  वितरण

 इस  प्रेस  are  मिनटों  रोड  प्रेस  में  कर  दिया  जायेगा

 उड़ीसा  में  स्थानीय  विकास  किये

 १५४३.  श्री  रामचन्द्र  उलाका
 :

 क्या  योजना
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  ay  में  राज्य  में  स्थानीय  विकास  कार्यों  कै

 लिये  उड़ीसा  को  wa  तक  कुल  कितनी  धनराशि
 दी

 गई

 १६६४-६५  के  लिये  उड़ीसा  को  उक्त  प्रयोजनों  के  लिये  कितनी  धनराशि
 दिये

 जाने  का  विचार

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय में  उपमंत्री  तथा
 योजना  उपमंत्री  चे०  रण  पट्टाली  रामन )  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  ag  में  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये

 उड़ीसा  सरकार  को  २२.  Ro  लाख  रु०
 का

 केन्द्रीय  श्रमदान  दिया
 गया

 FYERV-%  के  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये  निधियों  के  राज्य-वार  आवंटन

 का  प्रश्न  विचाराधीन
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 _  Written  डड कट रड  निधाणणणणानागा March
 26,

 1964

 उड़ीसा  में  बिजली  का  उत्पादन

 १४४४.  श्री  रामचन्द्र  इलाका
 :

 कया  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे

 उड़ीसा  की  बिजली  उत्पादन  करने  की  वर्तमान  क्षमता
 कया  है  ;

 उस  राज्य  में  FEQV-KY  में  बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 श्र

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  (  डा०  Fo  ल०  Ray, Ko  किलोवाट  ।

 शर  FERY-EY  में  प्रतिरिक्ते  बिजली  का  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  की  आशा

 नहीं  तथापि  VERY-45 FT TTAAT में  तालचेर  तापीय  विद्युत  केन्द्र  से  qa, 4oo

 क्लिोंवाट  बिजलीਂ  प्राप्त  होने  की  आशा

 दण्डकारण्य के  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच

 १४५४५.  शी  रामचन्द्र  इलाका
 :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृष  करेंगे कि  :

 ~
 १६६३-६४  में  विशेष  पुलिस  संस्थान  द्वारा  दंडकारण्य  परियोजना  के  पदाधिकारियों

 के  विरुद्ध  कितनी  जांचें  की  गई  ;

 कितने  मामलों  में  जांच  पूरी  हो  गई  है  तौर  दण्ड  दिया  गया क

 + प्रावास तथा पुनर्वास तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  कोई  नहीं

 प्रश्न  हीं  नहीं

 बल्ले  मेला

 QUE  शी  इलाका
 :  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 उड़ीसा  राज्य  के  state  जिले  में  बल्ले मेला  बांध  परियोजना  के  निर्माण  में
 aq  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ak

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पुरे  होने  की  oem

 हिस्सा  के  स्थान पर
 झोर

 सिंचाई शौर  विद्युत्‌  मंत्री  कु०  ल०  :
 रंग

 के  लिये  छिद्र  कार्य  धुरा  हो  गया  है  att  हैड  श्रलाइनमेंटਂ

 और  के  लिये  स्थान  साफ  करने  का  काम  भी  पूरा  हो  गया  ३  करोड़  रुपये
 के  मूल्य  की  निर्माण-मशीनें  प्राप्त  की  जा  रही  विद्युत  संयंत्र  ak  उपकरण  के  लिये

 एक  रूसी  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।
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 २६
 १८८५  )  लिखित  zat

 प्रथम  यूनिट  में  वर्ष  GERE-V0  में दि  वाणिज्यिक  तौर  पर  उत्पादन  होने  की

 aren हे  जब  कि  पूरी  परियोजना के  पांचवीं
 योजना वधि  के  आरम्भ  में  पूरे  हो  जाने की  आशा

 बांधों  के  निर्माण  के  लिये  ऋण

 १४४७.  श्री  यशपाल  सिंह
 :

 क्या  सिचाई  घौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  को  बांधों  के  निर्माण  के  लिये  जो  ऋण  दिये  गये  थे  उन  में  से  कितने

 कभी  लौटाये नहीं  गये  हैं  ;

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  समय-सीमा को  बढ़ाने  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिंचाई  atc
 freq  मंत्री  Fo  ल०  :  से  (77)  अपेक्षित  जानकारी एक  त्रित

 की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फे  कटरा

 WIG  श्रीमती  साबित्री  क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कया  हिन्दुस्तान हाउसिंग  फैक्टरी  का  मध्यम  राय  वर्गों  के  लिये  गृह-निर्माण  संबंघी

 सस्ता  सामान  बनाने  का  विचार  है  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )  :
 इस  फैक्टरी  का  गृह-निर्माण

 सामान  तैयार  करने  के  लिये  एक  पुर्व  निर्माण  संयत्र  प्लान्ट  )  स्थापित
 करने  का

 है  जिससे  इमारतों के  निर्माण पर  कम  खर्चा  star  रोक  इमारतें  शीघ्र  बनाई  जा  सकेंगी
 ।

 सालं दी बांध  परियोजना

 १४५४९.  श्री  गो०  महती  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 ST

 करेंगे
 किः

 उड़ीसा  में  सालंदी  बांध  परियोजना के  कब  तक  पुरा  होने की
 आशा

 है  :

 क्या  पुरानी  परियोजना  को  नया  रूप  देने  की  कोई  योजना

 इस  का  निर्माण  कार्य इस  समय  किस  अवस्था में  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कु ०  ल०  :  १६६७-६८  तक  |

 यह  परियोजना  १९६३ में  दुबारा बनाई  गयी  थी
 तथा

 योजना  आयोग  द्वारा
 पुनरीक्षित

 परियोजना  १९६४ में  स्वीकार की  गई  ।

 बांध  पिक-श्री  गैरेज  ate  नहरों  के  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा
 है  ata  में  नींव  की  खुदाई

 सम्बन्धी  लगभग  ५०  प्रतिश्त  राजगीरी का  ५  प्रतिशत  नहर  में  मिट्टी की
 लगभग  २०

 शत  काम  कौर  पिक-श्री बैरेज  में  नींव की  खुदाई का  लगभग  २५  प्रतिशत  काम
 1&t  ३

 कै  oer  तक  gu  हो  गया  था
 |

 qVERR  के  पन्त तक  Yos १  लाख  रुपये
 व्यय

 हुए  हैं  |
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 Written  Answers  Chaitra  6,  1886  (Saka)

 Irrigation  and  Fiood  Control  Schemes

 1550.  Shri  Sidheshwar  Prasad:  Willthe  Minister  of  lirrigation
 and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  irrigation  and  flood  control  schemes  relating
 to  the  State  of  Bihar  which  were  sanctioned  for  implementation  during  the

 Third  Plan  period  have  been  held  up  due  to  lack  of  Central  financial  assis-

 tance  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  to  meet  this  financial  crisis  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  Gov-

 ernment  are  giving  specific  loans  for  Kosi,  Gandak  and  approved  flood  control

 schemes.  Work  on  these  schemes  is  in  progress.  However,  to  speed  up  the

 progress,  the  question  of  giving  accelerated  financial  assistance  is  under  active

 consideration.

 The  other  irrigation  schemes  are  being  financed  by  the  State  Govern-
 ment  either  from  their  own  resources  or  from  the  loans  given  to  them  on  lump

 ‘sum  basis  for  Miscellaneous  Development  Schemes.  Phasing  of  expenditure
 from  lump  sum  loans  meant  for  Miscellaneous  Development  Schemes  is  left

 to  the  State  Government  and  can  be  done  by  them  in  sucha  manner  as  not  to

 deprive  any  important  scheme  from  its  due  share.  The  question  of  hold-up
 of  these  schemes  due  to  lack  of  Central  assistance,  therefore,  does  not  arise.

 (b)  Does  not  arise.

 विद्युत्‌  बों

 १५४५१.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 क्या  सिचाई

 कौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 रिक  आघार  पर  चलाये जाने  वाले  विद्युत
 बोर्डों

 के
 नाम

 क्या  हैं  शरीर  समस्त

 घोडों को  व्यापारिक arene  पर  चलाने  कै  लिये  क्या  उपाय  करने
 का

 विचार

 केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  यदि  कोई  सलाह  दी  है  तो  वह  क्या

 ह्

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  :  विद्युत्‌  )  १९४८

 की  धारा  ४  के  भ्रन्तगंत  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  राज्य  विद्युत्‌  बोर्डों
 का

 सामान्य  गतंव्य  यह  है  कि

 वे  विजय  त-जनन  के  समन्वित  विकास  को  बढ़ावा  दें  कौर  भ्र पने  अपने  राज्य  में
 श्रयाधिक

 कुशलता  शौर

 मितव्ययता के  साथ  बिजली  का  संभरण  तथा  वितरण  करें  श्र  ऐसा  करते  समय  उन क्षेत्रों के  विकास

 कार्यों का  विशेष  ध्यान  रखें  जहां  इस  समय  saad  की  धारा  १८  में  परिभाषित किसी

 लाइसेंसधारी  द्वारा  बिजली  नहीं  दी  रही  है  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  ea  तरह  बोर्डो  ने

 ऐसे  क्षेत्रों  को  भी  बिजली  का  संभरण  करना  जो
 आरम्भ  में  लाभ  पहुं  चाने  वाले  नहीं  हैं  ।  दूसरी

 आर  प्रीमियम की  धारा  ५६  में  उपबन्ध  है  कि  जहां  तक  व्यवहार हो  तथा  धारा  ६३  के  अन्तर्गत

 राज्य  सरकारों से  कोई  ज  सहायता  लेने  के  पश्चात्‌ ये  बोर्ड  अधिनियम के  अधीन  अपना  कार्य संचालन

 घाटे  पर  नहीं  करेंगे  कौर  तदनुसार  समय  समय  पर  शुल्क  में  परिवर्तन  करेंगे  ।

 98.0  में  विभिन्न  बोर्डों  की  राय  बहुत कम  थी  ।  १६६१-६२  के  लिये  विभिन्न बोर्डों  के
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 २६  qe&av  लिखित  उत्तर

 वित्तीय  परिणामों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या

 एल०  eto  २५६१  /  ६४]  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :

 (9)  योजना  आयोग
 ने  विद्युत्‌  उपक्रमों  की  मूल्य  नीति की  जांच  करने  तथा  इस  बारे  में

 fot  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  है  जिस  में  सिचाई  ate  विद्युत

 वित्त  योजना  केन्द्रीय  लल  ate  विद्युत्‌  आयोग  तथा  कुछेक  प्रमुख  राज्य  frat

 बोर्डों  के  प्रतिनिध हैं  ।  दल  के  प्रतिवेदन के  १९६६४ तक  खाने  की  संभावना है

 (२)  विभिन्न  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  वित्तीय  कार्यकरण  की  जांच  करने  तथा  बोर्डों  की

 वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने  के  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  राज्य  मंत्रियों  की  एक  समिति

 बनाई  गई  है  जिसके  नियोजक  मद्रास  के  उद्योग  मंत्री  श्री  arco  वेंकटरमन  हैं  ।  समिति के  प्रतिवेदन

 के  VERY  तक  ora  की  संभावना  है  |

 इस  बारे में  इस  मंत्रालय ने  राज्य  सरकारों  को  कोई  परामर्श  नहीं  दियाਂ  है  ।

 शाहजहां  नई  दिल्‍ली  के  फ्लैट

 PAAR  भी  प्र०  च०  :  कया  तथा  पुनर्वास  मंत्री  १९  १९६३

 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  सख्या  १९७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  संघ  ate  सेवा  आयोग  शाहजहां  नई  दिल्‍ली  के  सामने  बनाये  गये  किन्हीं

 फ्लैटों  को  इस  बीच  उपयुक्त  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  दे  दिया  गया  है  are  यदि  तो  कितने  फ्लैटों

 ate

 ञ  थे  गये  फ्लैटों  में  जल  तथा निर्माण  कायें  में  इस  बीच  कया  प्रगति  हुई  है  भ्रांत  कया  पुरे

 बिजली  जैसी  श्रावश्यक  सुविचारों  की  व्यवस्था  कर
 दी

 गई  है  और  यदि
 तो  कितनों में  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  सेहर  चन्द
 :  शर  श्रेणी  ४  के  ८,

 श्रेणी ६  के  ३२  तथा  श्रेणी  ७  के  ३  फ्लैट  इस  बींच  पुरे  किये  जा  हैं  हकदार  अधिकारियों

 को  दे  दिये  गये  हैं  ।  इन  फ्लैटो ंमें  frag  var  wer  आवश्यक  सुविधाओं कीਂ
 व्यवस्था

 कर  दी  गई

 श्रेणी  ५  के  शेष  २३६  फ्लैटों  तथा  श्रेणी  ७  के  १९  फ्लैटों  का  निर्माण  कार्य  जारी  ये  eras

 भ्रक्तूबर  तक  पात्र  अधिकारियों  को  दे  दिये  जायेंगे
 ।

 Medical  Examination  for  Central  Government  Servants.

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :

 गुना  Shrimati  Savitri  Nigam  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Government  servants  who  applied  to  the  Director

 General  of  Health  Services  for  medical  examination  in  1962  and  1963  and  the

 number  of  those  who  were  examined  and  the  number  outstanding  ;

 (6)  the  number  of  persons  called  for  medical  examination  every  day  ;
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 (८)  whether  it  is  a  fact  that  an  employee  gets  his  turn  in  six  months  time  and
 if  so  the  steps  being  taken  to  improve  matters;

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  2,417  Government
 servants  applied  for  medical  check-up  at  the  Health  Clinic  in  1962.  All  of

 them  have  been  examined.  In  1963,  out  of  1,246  persons  who  applied  for  a

 check-up,  680  were  examined  and  566  are  yet  to  be  examined.

 (6)  The  daily  average  of  Government  servants  called  for  a  check-up  was

 22  during  1962  and  25  during  1963(inclusive  of  recheck  and  those  compulsorily
 checked  up  proior  to  the  issue  of  entitlement  cards).

 (c)  This  is  not  a  fact  and  the  Director  is  being  instructed  to  take  steps  to

 clear  the  tacklog  of  those  who  have  asked  for  a  check  up.

 बिजली  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  के  faa  श्राव्य  सीजीसी

 थै

 QURY.  भी
 यशपाल  क्या

 सिचाई  धौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  से  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिये  प्रयोग  की  जा  रही  बिजली

 शुल्क की  द  समान  नहीं

 यदि  तो  सरकार इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती है  ?

 जी  हा ं। सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :

 रेलवे  को  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिये  विभिन्न  राज्य  frag  दामोदर  घाटी  निगम

 शादी  द्वारा  बिजली  दी  जाती  है  कौर  इन  में  से  प्रत्येक  निकाय  के  बिजली  संभरण
 के  विभिन्न दर  हैं  ।

 तथापि  रेलवे  बोर्ड  के  कहने  पर  इस  विषय  पर  बातचीत  की  जा  रही  है  कौर  प्रभी  तक  कोई  निष्कर्ष

 नहीं  निकले  हैं  ।

 विहार  में  बिजली  का

 _  भी  प्र०  to  चक्रवर्ती :

 PARK.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 बया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  से  बिजली  के  उत्पादन  के  उचित  विकास के  लिये  उस  राज्य

 में  कोयले  की  कीमत  कम  करने  की  प्रार्थना  की

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  बिजली  घरों  से  कोयले  का  sig  रू०  प्रति  टन  के  हिसाब से

 मूल्य  वसूल  किया  जाता  है  जब
 कि

 अन्य  राज्यों  के  बिजली  घरों  से  q4  रु०  प्रति  टन  मूल्य  वसूल

 किया  जाता  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  बिजली  की  अधिक  दरों  के  कारणों पर  ध्यान  दिया  है  क्योंकि

 विशेषकर  प्रौद्योगिक  प्रयोग के  लिये  अधिक  रों पर  बिजली के  दिये  जाने  से  नहीं  पनप

 सकते  are
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 | यदि  तो  क्या  wer  राज्यों के  Apis  बिहार  में  कोयले  की  कीमत  में  जो  प्रकार  हू

 उसे  दूर  किया  जायेगा  ?

 सिखाए  कौर  faa  मंत्री  कु०  त्न  :  जी  नहीं  ।

 और  )  .  कोयला  खानों  द्वारा  सब  उपभोक्ताओं  जिनमें  बिना र  श्रथवा  भ्रमण  राज्यों

 के  बिजलीघर  भी  शामिल  कोयला  कंट्रोल  दर  पर  दिया  जाता है  ।  बिजली  घरों  पर  दिए  जाने  वाले

 कोयले  की  लागत  में  कोयला  खानों  से  दुलाई  कीਂ  लागत  शामिल  होंगी  जो  अन्य  बातों  से  साथ  साथ

 दुरो  तथा  परिवहन  के  साधनों  पर  निसार  करती  है  ।  उत्तर  बिहार  में  बरौनी  तापीय  विद्युत्‌  केन्द्र

 पर  कोयले  की  संभरण  लागत  ५०  रु०  प्रति  टन  है  ।  दक्षिण  बिहार  में  पथरा टू

 तापीय  विद्युत  केर  स्टेशन )  जिसका  निर्माण  किया  जा  रहा  कोयले  की  संभरण  लागत

 २४२०  प्रति  टन  होंगी  ।

 बिहार  में  बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिये  राज्य  वियत  बोर्ड  उत्तरदायी  है

 जो  कि  विद्युत  )  qeva  के
 उपबन्धों

 के  अधीन
 राज्य  सरकार

 द्वारा  नियुक्त
 निया

 गया है  ।  अन्य  बातों के  साथ  साथ  यह  बोले  राज्य  में  रूप  से  बिजली  के
 संभरण  तथा

 वितरण  के  समन्वित विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  उत्तरदायी  है
 ।

 यह
 जोड  उस  क्षत्र  में  जहां  कोई

 लाइसेंसघारी नहीं  है  ऐसे  विकास  की  अर  विशेष  ध्यान  देगा  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता
 है

 कि  बोर्ड  का  एक

 मुख्य  कर्तव्य  यह  होंगा कि  वह  अल्प  विकसित  क्षेत्रों  जो  फि  प्रारम्भ  में  अधिकांशतया  लाभप्रद

 नहीं  होते  बिजली  का  सं  भरण  करे  var  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  बोंडे
 को

 अपना  काय

 |
 इस  प्रकार

 करना  हैकि  इसे  हानि  न  हो  कौर  इस  उद्देश्य  के  लिये  इसेਂ  समय  समय  पर  सं
 म

 रण
 मूल्यों

 में
 समा

 -

 योजन  करना  होता  है  ।

 ats  ने  उत्तर  बिहार  तथा  दक्षिण  बिहार  में  बिजली  के  संभरण  के  लिये  विभिन्न  प्रशूल्क ह

 रित  किए  दक्षिण  बिहार  में  संभरण  दरों  की  प्रदेश  के  अन्य  स्थानों  में  नियमन  दरों  से  तुलना

 की
 जा  सकती हैं  ।  उत्तर  बिहार  में  इक्के  दुक्के  डीजल

 पम्पों  से  उत्पन्न  की  जाने  वाली  बिजली  का

 संभरण  किया  जाता  है  जिसकी  उत्पादन  लागत  अधिक  है  ।  उत्तर  विहार  में  उत्पादन  तथा  संभरण

 कीमतें  इसके  लिये  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ।

 दरों  के  श्रमिक  होने  का  यहीं  कारण  है  ate  कीयले
 की  अधिक

 उत्तर  बार  में  परौनी  तापीय  विद्युत  केन्द्र  स्टेशन  )  के
 प्र  थम  दो  एककों  के

 चालू  होने  से
 राज्य

 प्राधिकारों ने  उन  क्षेत्रों  में  जिनको  इस  केन्द्र  से  बिजली  का  संभरण  किया
 जायगा  प्रफुल्ल दरों  को  कम

 करने  का  निर्णय  किया  है  ।  १-४-६४  से  इन  क्षत्रों  में  प्र शुल्क  वही  होगा  जो  दक्षिण  बिहार  मैंने  ।

 पोस्ट  कौर  ताज वाला के  बीच  बांध

 १५५६.  श्री  To  द०  पुरी  :
 क्या  सिवाई

 शर
 वायु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 क्या  सरकार  ने  यमुना  नदी  के  जल  का  सिंचाई  शौर  frat  उत्पादन  में  प्रयोग  करने  के

 लिये  पौन्टा  चौर  ताजे वाला  के  बीच  एक  बांध  बनाने  के  प्रस्ताव
 पर  निर्णय  कर  लिया है

 ;  कौर

 यदि  तो  कया  निर्णय  किया  है  ?

 पोस्ट कौर  ताजे वाला
 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  कु०  ल०७  :  कौर  (@)

 निर्माण का  प्रस्ताव  ७  नवम्बर  qERR  को

 के  बीच  यमुना नदी  पर  कोच  बांध
 परियोजना

 स्थगित  कर  दिया  गया
 waive  बैठक  में  हुए  निर्णय  के  प्रसार  झर
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 ca  a  a  OO

 खड़ग वास ला बाध

 ताथ पाई
 PUN.

 श्री  जव

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  खड़गवासला  बांध  के  पुननिर्माण  में  सहायता  देने  के  लिये

 welt  सरकार  से  कहा  है  ;  रोक

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है  ?

 सिचाई  श्योर  विद्युत्‌  मंत्री  कु०  ल०  :  कौर  .  बांघ की  मरम्मत के  प्रस्तावों

 पर  केन्द्रीय  जल  तथा  frag  आयोग  की  राय  मांगने  के  अतिरिक्त
 महा  राष्ट्र सरकार  ने  वित्तीय

 maar  wert  किसी  प्रकार  की  सहायता  कौ  प्रार्थना  नहीं  की

 मेडिकल  कालेज

 24uNa.  श्री  सुबोध  हुं सदा  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ( )  कया  अहंता-प्राप्त  ब्र  अनुभवी  गैर-सरकारी  डाक्टरों  मेडिकल  कालेजों  में

 कालिक  अध्यापकों  के  रूप  सेवायों  का  उपयोग  सम्बन्धी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया है  ;

 क्या वर्ष  FERS-RX  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  कई  वित्तीय  व्यवस्था  की  गई  है  ;  सनौर

 यदि  तो  यह  धन  राशि  कितनी  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  गर-सरकारी  डाक्टरों  को  वंश-कालिक

 पक्षों  के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  नीति यह  हैकि  कर्मचारियों  को  पूर्ण  कालिक

 प्राकार
 पर

 नियोजित  किया  फिर  भी  कुछ  कालेजों  में  पूर्ण  कालिक  अध्यापकों  की  कमी  को  पूरा

 करने  के  लिये  कु छ  उपयुक्त  गे  र-सरका री  डाक्टरों  को  भ्रंश कालिक  या  मानसेवी  आघार  पर  नियोजित

 किया  जाता  है  ।

 att  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 Contraband  gold  recovered  at  Dum  Dum  Air  port

 1559.
 pleased  to  state

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  Will  the  Minister  of  Finance  be

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  custom  authorities  at  Dum?  Dum  Air  Port,
 Calcutta  recovered  34  Kilos  of  contraband  gold  valued  at  about  Rupees  eight
 lakhs  from  a

 German  passenger  in  the  first  week  of  December,  1963;  and

 (6)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  connection ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  हसन  Krishnamachari)  :  (a)  The
 Calcutta  Customs  authorities  recovered  34  kilograms  of  gold  valued  at  about
 Rs.  1-8  lakhs  (at  the  international  rate)  from  a  German  passenger  at  the  Dum
 Dum  Air  Port  on  the  sth  December,  1963.
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 (b)  The  seized  gold  has  since  been  confiscated,  and  a  personal  penalty
 of  Rs.5,000  has  been  imp  osed  on  the

 passenger.  die  बमन भ्न्ण  G10 fe  is  alsc  being  prosecuted
 in  a  Court  of  Law.

 Contraband  Ganja

 1560.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Finance
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  was  exchange  of  fire  for  some  time  bet-

 ween  the  Police  and  Ganja  smugglers  on  the  3rd  December,  1963  in  Dharhani-

 yan  village  in  Chauthan  P.S.  near  Khajaria  in  Bihar  and  the  Police  seized  84
 bags  of  contraband  Ganja;  and

 (6)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  connection  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T..T.  Krishnamachari)  :  (a)  Yes,

 (b)  The  case  is  under  investigation  by  the  State  Police  (Excise).  8  per-
 sons  have  been  arrested  and  2543-00  kgms.  of  non-duty  paid  Ganja  has  been

 seized.

 नये  तापीय  बिजलीघर

 १४५६१.  श्री  ्०  to  चक्रवर्ती  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बंगाल  watt  बिहार  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  के  समीप  बड़े  तापीय

 बिजली  घरों  की  श्रंखला  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इन  बिजली  घरों  पर  होने  वाला  व्यय
 केन्द्र  सरवर  वहन  करेगी  कौर

 उसी  के  हाथ  में  इनका  प्रबन्ध  भी  रहेंगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत्  मंत्री  Fo  ल०  :  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्र  में

 निम्नलिखित  बड़े  तापीय  बिजली  घर  पहिले  से  ही  हैं

 बोकारो  घाटी  च  e  २५५  मेगावाट

 दुर्गापुर  घाटी  निगम )  १६४५  मेगावाट

 दुर्गापुर  o  e  ६०  मेगावाट

 इसके  अति  रिक्तਂ  उपरोक्त  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  नए  तापीय  बिजली  घरों  का  निर्माण  क्या

 जारहा है

 चन्द्रपुर  घाटी  ४२०  मैगावाट

 ४००  मेगावाट wud  (

 ate  मौजूदा  बिजली  घरों  में  निम्नलिखित  विस्ता  र-कायें
 चल  रहा  है  :

 दुर्गापुर  घाटी  १४०  मेगावाट

 ३७१५  मेगावाट
 दुर्गापुर
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 )  इन  बिजली  घरों  के  निर्माण  पर  दामोदर  घाटी  निगम  अथवा  संबंधित  राज्य  विद्युत्‌

 जोड  दवारा  TT  लगाया  जा  रहा  ै ऐ. श्नौर  इनका  प्रबन्ध  भी  sal  चला  रहे  हैं  ।  जहां  तक  दामोदर  घाटी

 निगम  के  बिजली  घरों  का  सम्बन्ध  केन्द्र  द्वारा  दामोदर  घोटी  निगम  अधिनियम  के  भ्र नू सा  उनकी

 पूंजी  लागत  का  एक  तिहाई  भाग  वहन  किया  जाता  है  ।

 परिचय  बंगाल  को  बिजली  सम्बन्धी
 आवश्यकता

 १५६२.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विद्युत  सर्वेक्षण  समिति  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  भ्रनुसार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रत्येक  व्र  में  पश्चिम  बंगाल  को  बिजली  सम्बन्धी  कुल  मांग  कितनी  होगी  अर  इसमें  से  दामोदर

 घाटी  निगम  से  ऐसो  कितनी  जिलों  दी  जायेगी  जो  अधिनियम  के  ग्रन्तगं त  दामोदर  घाटी  निगम  को

 कनी  चाहिये  ;  wiz

 पश्चिम  बंगाल  में  घाटी  निगम  के  क्षेत्र  कों  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 में  वर्तमान  cates  क्षमता  की  तुलना  में  बिजली  को  कितनी  कमी  होने  की  संभावना  है  तौर  इस  कमी

 को  कसे  पुरा  किया  जायेगा  ?

 सिचाई  we  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  दौर
 अपेक्षित  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  R4XER  /  ६४]

 शासन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  से  सहायता

 १४५६३.  श्री  दी०  do  gal  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करे  कि  :

 क्या  जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  ने  भारत  को  दीर्घकालीन  सहायता  देने  की  इच्छा

 व्यक्त  की  है  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार इस  सहायता  को  स्वीकार  करेगी  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  att  जी  उन्होंने  इच्छा  व्यक्त

 की  है  कि  वे  उन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करना  चाहते  हैं  जिनके  लिये  दीघंक्रालीन

 सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  |

 श्री  सेलम  जल-विद्युत्‌  परियोजना

 am  /  श्री  स०  ऋण  पाटिल
 V4RY

 sit  मि०  za

 कया  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सैलम  जल-विद्युत  परियोजना  में  कितनी  मात्रा
 में  बिजली  पैदा  की  जायगी  ;

 sex  प्रयोजनों  के  लिये  कितना  पानी  दिया  गया  है  ;
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 क्या  यहां  सच  है
 कि

 सरकार  इस  योजना  से  सहमत  नहीं  हुई  है  ;  कौर

 यदि हो ं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  कु ०  लग  श्री  सलम  से  छोड़े  जाने  वाले  पानी  के
 जो  १८०  टी  ०एम०सी ०  फीट  तक  सीमित  के  ६०  प्रतिशत त  की

 दर  के  हिसाब से
 FWV¥ 000  किलोवाट  |

 इस  समय  att  पानी  छोड़े  जाने  को  आशा  नहीं  है  ।

 हो  ।

 उन्होंने  qso  टी  ०एम०सी ०  फीट  पानी  छोड़े  जाने  के  पर  आपत्ति  प्रकट  की  है

 वे  यह
 भी  चाहते  हैं  कि  गोदावरी  सम्पर्क  सम्बन्धी  जांच  पुरी  होने  ate  श्रीहीन  रूप  से  आवंटन  किए

 जाने  तक  श्री  सलम  के  बारे  निर्णय  लम्बित  रहे  ।

 Nurses  in  Irwin  Hospital,  New  Delhi

 1565.  Shri  Sarjoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state :

 (a)  whether  her  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  in  the
 ‘Obeserver’’  dated  the  21st  February,  1964  published  from  Delhi  regarding
 ‘Nurses  in  Irwin  Hospital  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :.(a)  and  (b).  The  state-
 ments  are  vague  and  do  not  even  refer  specifically  to  the  Irwin  Hospital
 As  far  as  Government  is  aware  there  is  no  situation  of  the  type  in  either  of

 ithe  institutions  mentioned  which  would  justify  a  ge  nera  1  enquiry  ;

 जामा  मस्जिद

 श्री  राम  रख  यादव

 श्री  महेश्वर  नायक

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह्  संच  है  कि  दिल्‍ली  में  जामा  मस्जिद  को  नया  रूप  दिया  था  रहा  ह

 यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ;  गरारे

 इस  pre  पर  लगभग  कितनी  राशि  व्यय  होने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर  )  से  जामा  मस्जिद  के  चारों  और  के  क्षेत्र

 1.0  पुर्नर्विकास  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  अंतगर्त  तीन  परियोजनाओं  अर्थात  :--

 जामा  मस्जिद  के  चारों  कौर  के  क्षेत्र  का  पुनरविकास--श्रनूमानित  लागत  '४  ३६  लाख  रुपय

 इस  परियोजना  का  उद्देश्य  जामा  मस्जिद  के  पूर्व की  ग्रोवर के  क्षेत्र  में  एक  बाजारਂ  बनाना हे

 जिसमें  दुकानें  भूमि
 के  नीचे

 की  मंजिल  )  में  होंगी
 ।  उत्तर  कौर  दक्षिण  के  क्षेत्रों  में

 रमणीयता

 Piz  xa
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 पि  ।  छमा  मस्जिद  में के  लिये  वृक्ष  लगाये  TAT  ।  उस  क्षेत्र  में  प्रकाश  की  अच्छी  व्यवस्था  की  था

 तेज  प्रकाश  वाली  बत्तियां  लगाई  जायेंगी  कौर  सड़कों  पर  भी  प्रकाश  की  व्यवस्था  की  जायेगी  १

 (२)  भूमि के  नीचे  को  मंजिल  )  भें  दुकानों का

 अनुमानित  लागत  ७.२८ लाख  रुपये

 इस  परियोजना  का  उद्देश्य  थामा  मस्जिद  के  चारों  न  गंदी  कौर  कच्ची  बनी  हुई  दुकानों

 को  हटाना  ग्रोवर  इन  दुकानों  के  मालिकों  को  भूमि  के  नीचे  की  मंजिल  )  में  बनाई  गई  ७३

 दुकानों  में  बसाना  है  ।  प्रत्येक  दुकान  थ्या  फर्श  क्षेत्रफल  १३६  वर्ग  फुट  होगा  |

 (३)  जामा  मस्जिद  के  oa  की  कौर  के  क्षेत्र  का  नव-निर्माण  --

 अनुमानित  लागत-- ७४  लाख  रुपये

 जामा  मस्जिद  के  महत्व  को  बनाये  रखने  के  लिए  धामा  मस्जिद  के  पूर्व  की  कौर  के  क्षेत्र  का

 नेव-निर्माण  करने  तथा  वहां  एक  पाके  का  प्रस्ताव  है  ।  कारों  शौर  मोटर  गाड़ियों  के  खड़े  करने

 के  लिए  भी  दो  स्थान  बनाये  जायेंगे  ।  बगीचों  नहरों  ae  प्रतिफलक  तालाब  आदि

 के  afaftad  खजूर  कौर  अन्य  सजावटी  वक्ष  तथा  बाल  वृक्ष  भी  लगाये  जायेंगे  ।  झरनों  के  लिए  पानी

 में  बिजली  लगाये  जाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 Staff  Cars

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 1567.  Shri  Kachhavaiya  :

 Shri  Rameshwaranand  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  officials  are  permitted  to  use  staff  cars  for

 official  work  ;

 (b)  if  so,  whether  they  are  entitled  to  allowances  during  such  tours

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  a  Government  official  gets  double  the  daily
 allowance  when  he  remains  out  of  office  for  more  than  six  hours  even  while

 using  staff  car  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.  Krishnamachari)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (0)  and  (c).  They  are  entitled  to  half  daily  allowance  for  journeys  beyoud:
 8  kilometres  from  the  headquaiters  if  the  absence  from  headquarters

 6  hours  but  does  not  exceed  12  hours.

 (d)  This  does  not  arise.

 Water  Supply  in  Bombay

 e
 1568.  Shri  Baswant  e  Will  the  Minister  Va  ria  anning  be  pleased  1c-

 State

 (a)  whether  the  Planning  Commission  have  studied  several  schemes  sub—
 mitted  for  augmentation  of  water  supply  in  Bombay  ;

 RVZ0  2736:



 २६  q8ay  लिखित  waz

 (0)  which  scheme  has  been  given  priority  ;  and

 (c)  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Employment
 and  for  Planning  (Shri  C.  R.  Pattabhi  Raman):  (a)  No,  Sir.  In  fact,
 no  formal  and  finalised  proposal  has  been  received  officially  from  the  Gove-

 trnment  of  Maharashtra.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 राजस्थान  में  ग्रामीण  जल  संभरण

 १५६८९.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  सा स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ae  Te EV-KX  में  राजस्थान के  लिए  ग्रामीण  sar  संभरण  के  लिए  कितनी  राशि

 निर्धारित  at  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  wesley  मंत्रालय  के  सुझाव  पर  यह  Nt  fa  १  करोड़  रुपये  से  घटा

 कर  २०  लाख  रुपये  कर  दी  गई  है  ;  प्यार

 इस  कटौती  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  था  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  से  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  VERS EY  के

 लिए  ग्रामीण  sat  उ  भरण  के  राज्य  योजना  के  अन्तर्गत  ३३  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  थी  |

 कार्यकारी  दल  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  १  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  निर्धारित  की  गई  वास्तविक  राशि  के  बारे  में  नहीं  बताया  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि

 प्र०  चं०
 :

 १५७०.  J  श्री  महेश्वर  नायक  :

 |  श्री
 विश्वनाथ  पाण्ड्य

 क्या  faa  tal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि  के  निदेशक  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  था  ;

 शौर

 यदि  तो  उन्होंने  भारत  में  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  wie  उनकी  यात्रा  के

 दौरान  किन-किन  विशेष  मामलों  पर  उनके  साथ  बातचीत  की  गयी ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )
 :  करार  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि

 के  संचालन  विभाग के  निदेशक  श्री  मादर  कोहेन  २८  qeey  से  ११  १९६४  तक

 भारत  में  रहे  ।  उनका  कार्यक्रम  नई  दिल्ली  स्थित  संयुक्त  राष्ट्र  तकनीकी  सयता  बोर्ड  के  रेजीडेन्ट

 प्रतिनिधि  ने  तैयार  किया  जिसमें  विशेष  निधि  द्वारा  सहायता  प्राप्त  परियोध/नाग्रों  प्रगति

 देखने  के  उद्देश्य  से  बम्बई  कौर  पूना  का  दौरा
 भी

 शामिल  था
 |  उन्होंने नई  दिल्ली  में

 संबंधित
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 मंत्रालयों  के  अधिका  क्यों  से  विशेष  निधि  की  ug  जि  चलायी  जा  रही  परियोजनाओं  कौर  भविष्य

 में  विशेष  निधि  की  सदयता  से  चालू  की  थाने  वाली  परियोधनाश्रों  के  विषय  में  भी  बातचीत  की

 थी  ।  बातचीत  साधारण  तथा  जांच  पड़ताल  सम्बंधी  रही  ।

 दिल्‍ली  में  स्वरण  कारों  को  पुनः  रोजगार  से  लगाया  जाना

 _  श्री राम  रख  यादव
 :

 QROe  st  यमुना  प्रसाद
 मंडल  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  sat  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  स्व्गेकारों  को  रोजगार  से  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किये  गये  हैं  ;  अ्रौर

 क्या  ये  सुविधाये  देश  के  अन्य  भागों  में  सब  स्वर्णकारों  को  उपलब्ध हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )
 :  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  निम्नलिखित  उपाय

 किये  हैं  :--

 (१)  मान्यता  प्राप्त  हाई  कौर  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  में  विस्थापित

 स्वर्णकारों  के  बच्चों  को  दाखिला  कौर  निःशुल्क  शिक्षा  देने  के  मामलों  मे  विशेष

 रियायत  दी  जाती  हैं  ।

 (२)  विस्थापित  स्वर्णकारों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  पॉलीटेकनिक  हराकर  wants  प्रशिक्षण

 संस्थाओं  में  कुछ  स्थान  सुरक्षित  रखे  गये  हैं  ।  उन्हें  छात्रवृति  भी  दी  जायेगी  ।

 (३)  विस्थापित  स्वर्णकारों  को  सरकारी  नौकरियों  में  प्राथमिकता  तथा  ay  संबंधी

 छुट  दी  गई  है  ।

 (४)  विस्थापित  स्वर्णकारों  को  कोई  उद्योग  चलाने  तथा  अरन्य  उत्पादक  कार्यों  के  लिए

 ऋण  के  रूप  में  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 देश  के  दूसरे  भागों  में  इसी  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  केन्द्र  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  प्रशासनों  से  इसी  प्रकार  योजनायें  बनाने  को  कहा

 है  ।  फिर  भी  बजता  का  ब्योरा  तैयार  करना  राज्य  सरकारों  कौर  प्रशासनों  पर  छोड़  दिया  है  ।

 राजस्थान  में  गर्दी  बस्तियों  की  सफाई

 1  श्री  कुलेश्वर  सीना  :

 WAVR
 श्री  रामचन्द्र  उलाका  :

 क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  राजस्थान में  वर्ष

 GERR- RY  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  है  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर चन्द
 :  २  लख  रुपये--  लाख

 रुपये  केन्द्रीय  पाया  कै  तौर  पर  शौर  ५०  हजार  रुपये  राजस्थान सरकार  ने  दिये हैं  ।
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 &  १८८६  लिखित  उत्तर

 Aata-faarr  ऋण  को  लिये  आवेदन-पत्र

 Smt  घलेइबर  मीना
 PAR  "

 ।  श्री  रामचन्द्र इलाका
 :

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह्  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 शप  gq  को  राजस्थान  में  केन्द्रीय  sant  कर्मचारियों  से  मकान-निर्माण

 f लिय ने
 ऋणों के  कितने  श्रीचंदन-पत्न  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 सरकार  ने  कितने  झ्रावेदनपत्र  स्वीकार  किये  हैं  ;  शौर

 ३१  saa,  १६६४  तक  राजस्थान  के  केंद्रीय  सरकारी  कर्मचारियों
 को

 कितना  ऋण

 मंजूर  किया  ?

 श्रीवास तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  ६६

 ४७

 S82  लाख  पये  ।

 अल्प  बचत  प्रमाण पत्र

 Sf
 श्री  धनेश्वर  मीना  :

 Que
 1  श्री  रामचन्द्र इलाका  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  HUT  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  मई  से  १९६३  तक  की  अवधि

 में  अल्प  बचत  प्रमाण-पत्तों  के  कितनी  रकम  की  गयी  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  लगभग  १.६७  करोड़  रुपय े।

 नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वार्टर

 RAVY,  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनको  पता  है  कि  शहर  के  बीचों-बीच  बसे  सभी  जैसे  गोल  श्रीराम

 चित्रगुप्त  fai  नई  दिल्‍ली  में  हरनेक  सरकारी  क्वार्टरों  में  वे  सरकारी  sara

 रहते  हैं  जो  वास्तव  में  काफी  उच्च  श्रेणी  के  mara  के  पात्र  हैं  ;

 क्या  उन्हें  यह  भी  पता है  कि
 उन  पदाधिकारियों  जब  कि  उनको  अपनी  श्रेणी  का

 क्वार्टर  अन्यत्र  आवंटित  किया  इन  क्वार्टरों  को  खाली
 करने

 से  इन्कार  कर  दिया  ;  श्र

 (7)  यदि  तो  क्या  आवंटन  के  नियमों  में  कोई  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इन  पदाधिकारियों  को  वहां  से  जा  सके  कौर कम  भाव  *वाले

 सरकारी  कर्मचारियों  को  होने  वाली  परेशानी  दूर  की  धाये  जो  अपने  कार्यालय  के  पास  अपनी  श्रेणी

 के  मकान  के  आवंटित  किये  जाने  से  वंचित  हैं
 ?
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 <<

 श्रावास तथा पुनर्वास मंत्री तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  (  से  (7)  सरकारी

 कारी  को  श्रवन  के  समय  उसके  वतन  के  ग्रा धार  पर  आवंटन  नियमों  के  अ्रन्तरगत  मकान  आवंटित  किया

 जाता है  ।  सामान्य  पूल  में  मकानों की  भारी  कमी  होने  के  कारण  ऐसा  होता  है  कि  समय  बीतने

 पर  जबकि  सरकारी  पदाधिकारी  के  वेतन  में  बुद्धि  हो  जाती  है  ग्रोवर  वहं  बड़े  मकान  के  लिये  हकदार

 हो  जाता  उसको  बड़े  मकान  के  में  तपनी  बारी  खाने  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती है है  ग्रोवर  इतने

 समय  में  वहू  पहले  मकान  में
 ही

 रहता  १५  9&2  से  लागू  किये  गये  पूरी  गीत  आवंटन  नियमों
 के  अ्रनसार  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  ५/ब  पदाधिकारी  बड़े  मकान  का  उस  को  आवंटन  किये

 जाने पर  उसे  लेने  से  इन्कार  कर  देता  है  तो  उसको उस  बड़े  मकान  के  लिये  या  जिस  मकान  में  वह  रहता

 है  उसके  लिये  दोनों  में  से  जो  भी  अधिक  देना  पड़ता  है  कौर  ६  महीनों  तक  उसको  नया

 आवंटन  नहीं  किया  जाता  |

 रामकृष्ण  पुरम  में  दूकान

 श्री  रा०

 |  श्री  कछवाय

 श्री  बृजराज  सिह

 कया  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  नई  ली  में  दुकानों  का  किस  धार  पर  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  हकदार  पटरी  पर  बैठने  वालों  के  वैध  शवों  की  उपेक्षा  की  गयी  है  ;

 यदि et  ,  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 रामछ्ृष्णपुरम अन ध किव्यस [ह

 में  दुकानों
 का  आवंटन  विभिन्न  व्यापारियों  के  संतुलित  प्रतिनिधान  को  ध्यान  में  va  कर  कौर  की

 देखते  हुए  किया  गया  है  ।

 यदि  कोई हकदार  पटरी  वाला  उपरोक्त बा बातें  पूरी  करता  तो  अन्य  व्यवसायों  के  साथ

 उसके  मामले  पर  भी  बिचार  किया  cr  रास्ता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तटीय  योजना  का  मध्यकालीन  म  ल्यांकन

 ce OC)  श्री  प्र०  चं०  बरू  :  क्या  योजना  मंत्री  बताय  बघना  के  मध्यकालीन  मूल्याकन

 7  परिशिष्ट के  पृष्ठ  qwe  के  सम्बंध  foray  यह  बताया  गया है  र्थी  राज्यों  में  अपेक्षतया
 meee हग रम  feria  क्षत्रों  में  विशेष  समस्यायें  हैं  अरार  sam  स्थिर  ait  a at  रूप  से  fata  दिये  आने

 की  आवश्यकता  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भ्राता  में  कौन  से  क्षेत्रों  को  कम  विकसित  क्षेत्रों  क  श्रेणी  में  रखा  था  रहा

 क थ  कौर

 इन  क्षेत्रों  के  स्थिर  ate  समेकित  विकास
 के

 लिये  किन  साधनों  को  इक्ट्ठा  किया  ना

 नहा
 है

 रोक  कितना  उपबन्ध  किया  णा  रहा  है
 ?
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 न  १६६४
 ied  लि

 शम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा ०
 :

 (=)  प्रादेशिक  विकास  के  निर्देशकों  के  विषय  पर  योजना  आयोग  के  अगस्त  (RRM
 ८१9

 के  उत्तर में

 सरकार  ने  निम्नलिखित  पिछड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  बताया  है  ae

 (१)
 तथा

 oraferar  (२)  गारों  (३)  faire  शर  (४)  मिजो  छिले  के  स्वायत्त

 1
 फाड़ी  जिले  ।

 योजना  आयोग  ने  वर्ष  EER—-G  में  १५०  लाख  अतिरिक्त  परिव्यय  पर  मित्रो  fer

 के  विकास  के  तेजी  से  चलाये  धाने  वाले  का  अनुमोदन  किया  ।

 शु-संरक्षण  als  के  अ्रत्तर्गत  विकास  कार्यक्रमों  को  गतिमान  क्या  oT  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  से  ag  पिछड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  ध्पनकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  भोर  यथासमय

 सभा  पटल  पर  रख  जायेगी  ।

 भी सेलम  भोर  पोचमपाद  परियोजना  नाय

 Qos.  थ्रो  लक्ष्मी  दास  :  क्या  सिचाई  ake  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  पो चम पाद  कौर  श्रीसेलम

 के  लिये  कोई  ऋण  मंजूर  किया

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गयी  कौर

 इसकी  क्या  शर्तें  ¥
 ष

 र

 सिचाई  कौर  fara  dat  कु०  ल०  :  नही ं।

 तौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठत े।

 नागार्जुन  सागर  बध

 RUGE.  थो  लक्ष्मी  दात
 :

 क्या  सिवाय  शौर  चिद्यत च च  मंत्री  ve  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमान  प्रदेश  में  नागार्जुनसागर  बांध  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  sat

 क्या  बांध  ौर  जल-विद्युत  बिजली  घर  का  निर्माण  at  १९६६  टाक  पुरा  हो  जाने

 की  संभावना

 (7)  नागार्जुनसागर  परियोजना  के  निर्माण  के  लिये  आधा  प्रदेश  सरकार  को  तक  कुल

 कितना  ऋण  दिया  गया  शौर

 ब्याज  की  दर  क्या  है  कौर  यह  किस  तिथि  से
 लिया

 जायेगा  ?

 सिंचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  Fo  ल०  :  बांध
 के

 लिये  राजगीरी
 ग्रोवर

 कंक्रीट

 के  कुल  काम  का  ६२३  प्रतिशत  किया  गया है

 यह  तराशा की  जाती  है  कि  एफ०  आर०  एल०  (+)  ५४६  तंक  बांध का
 निर्माण-वर्ष

 PEGG  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  लेकिन  जून  १६६६  के
 सीज़न

 तक
 बांध  उतनी  ऊंचाई  तक

 बनया  जायेगा

 जितनी  कि  नहर  पद्धति  से  सिंचाई  के  विकास  के  लिये  नहरों  में  जल  छोड़े  जाने  के  लिये  पर्याप्त

 दो  जल-विद्युत्  योजना  को  भी  तक  अनुमोदन  नहीं
 किया  गया  है  ।
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 ६,८२१'२३  लाख  रुपये
 |

 २०  १९६२  को  कौर  इसके  बाद  मंजूर  किये  गये  ऋण  के  बारे  म  प्याज

 की  दर  किये-व्यय  पूरा  करने  के  लिये  a)  प्रतिशत  प्रति  ag  है  जबकि  इस  तिथि से  पर्व  मजूर

 किये  गये  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  ¥"f,  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  है  ।  २४५-६-१९६३ व को  प्याज  को

 भुगतान  के  लिये  मंजर  किये  गये  ३,६४,२  RVR  रुपये  के  ऋण  पर  व्याज  ३  प्रतिशत

 प्रति  ag  होग  ।

 ब्याज  उस  तिथि  से  amar  जायेगा  जिस  तिथि  को  ऋण  राज्य  सरकार  को  दिया  जायेगा  +

 Rural  Water  Supply  in  Maharashtra

 1580.  Shri  Baswant  :  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  rural  water  supply  schemes  received  from  the  State

 Government  of  Maharashtra  during  1963-64  so  far  ;  and

 (b)  the  number  of  schemzs  approved  so  far  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar):  (a)  Seven  water  sup-

 ply  schemes  have  been  received  for  approval  from  the
 Government

 of  Maha--

 rashtra  during  1963-64  so  far.

 (b)  Two

 नई  दिल्‍ली में  पंचकूला  रोक  पर  वाटर

 १५८१.  श्री  ज०  ब०  fao  बिष्ट
 :

 क्य  श्रीवास  तथा  gaia  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंचकूला  रोड  पर  क्वार्टरों  के  पुर्ननिर्माण  के  फलस्वरूप  उनकी  संख्या  लगभग

 दुगनी  हो  गयी  है

 क्या  गवर्नमेंट  आफ़  इण्डिया  नई  दिली  से  एसी
 ई  प्रार्थना  प्रप्त  हुयी  है

 जिसमें  इन  कलाकारों  में  से  कुछ  क्वार्टरों  को  प्रेस  के  चतुथे  श्रेणी  के  कमंचार्यों  को  mae  के  लिये

 पुल में  देने  को  कहा  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  मामले  में  निगम  किया  गया  है
 ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  we  :  पंच कुईं  रोड  पर  टाइप

 के  ६११  क्वाटर  गिराये  गये  प्री  उनके  स्थान  पर  ७२०  तामर नन  बनाये जा  रहे

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बकाया  किराये  की  वसूली

 १४५८२.  श्री  हेमराज  :  क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्यो  राज सम्पत्  निदेशालय  ने  सेवानिवृत्त  पदाधिकारियों  अथवा  सेवा  निवृत्त  शर

 मत  पदाधिकारियों
 आश्रितों  से  बकाया  किराये  की  वसूली  कें  लिये  कोई  समय-सीमा  निर्धरित

 की  है
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 ६  १८८६  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  सीमा  निर्धारित  की  गयी  शौर

 निदेशालय  में  एसे  कितने  मामले  लम्बित  हैं  जहां  T  Pe €3  से  प्रौढ़  इससे  पहले

 वर्ष  पहले  तंक  का  किराया  बाकी  है  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  अर  सरकारी

 पदाधिकारियों  को  आवंटित  आवास  के  किराये  उनके  मासिक  वतन  से  ही  वसूल  कर  लिये  जाते

 इन  परिस्थितियों  कई  समय-सीमा  निर्धारित  करने  का  oa  ही  नहीं  उठता

 केवल  एक  सरकारी  पदाधिकारी  के  मामले  में  सेवा  में  अ्रन्तराय  की  अवधि

 के  दौरान  के  लिये  लागू  मूलभूत  नियम  CY-@  के  अन्तर्गत  दिये  जाने  किराया  से  कौर

 मूलभूत  नियम  SY-F  के  अरन्त॑ंगंतਂ  दिये  गये  किराये  के  अन्तर  की  वसूली
 के  लिये  उनके  अंतिम

 लेखे  लम्बित  हैं  ।

 पंजाब  में  दरबारियों  को  ऋण

 श्री  गुलशन  :

 श्री
 प्र्०

 नां०  fag
 :

 श्री  ह  न  रोल

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पंजाब
 राज्य

 में  कुछ  कितने  शरणार्थियों  को  प्रति  परिवार  २००  रुपये  TH  का  ऋण

 दिया

 क्या  बाद  में  सरकार  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  इन  ऋणों  को  वापस  नहीं  लिया

 क्या  wa  पंजाब  में  शराबियों  से  वसूली  की  जा  रही  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 शर

 अ्रपेक्षित  जानकारी  पंजाब  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जावेगी  |

 ३१-३-१९४५४  तंक  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  T-aTqSIT  विस्थापित  व्यक्तियों  क

 चाहे  जो  भी  रकम  दी  गयी  ३००  रुपये  तक  छोटे  नगरीय  कौर  ग्रामीण  ऋण
 कृषि

 कार्य

 के  और  शिक्षा  ऋण  दिये  जा  रहे  हैं  यदि  हकदार  ऋषियों  ने  अपनी  अपनी

 राज्य  सरकारों  को  इस  कार्य  के  लिये  निर्धारित  तिथि  से  पूर्व  आवेदन-पत्न  भेज  दिये  हों  ।

 आय-कर  विभाग  में  स्थायी  वकील

 १४८४.  श्रीमती  ज्योत्सना चन्दा  :.  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विभिन्न  जोनों  के  आयकर  विभाग  के  स्थायी  वकीलों

 के  लिये  नि  क्ति  की  नई  शर्तें  रखी  हैं  जो  उन  शर्तों  से  बहुत  खराब  हैं  जिन  पर  उनको  नियुक्त

 किया  गया  था  कौर  जिसके  फलस्वरूप
 उनकी  उपलब्धि

 कम
 हो

 गयी
 कौर
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 क्या  किसी  स्थायी  वकील  ने  नयी  शर्तें  मानने से  इन्कार  कर  दिया  है  त्र  यदि

 तो  उनकी  सेवा  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  श्रेयस्कर  विभाग  में  विभिन्न  कार्यों  पर

 स्थायी  वकील  शुरू  में  एक  ad  के  लिये  वापसी  समझौते  पर  रखे
 जाते  इसके

 बाद  इसका  हर  वर्ष  नवीकरण  किया  जाता  है  यदि  यह  व्यवस्था  दोनों  को  सरल  लगे  ।  इस  नियुक्ति

 को  दोनों  जोर  से  एक  महीने  का  नोटिस  देकर  समाप्त  किया  जा  सकता  है

 कुछ  समय  पुरे  विधि  मंत्रालय  के  परामशे  से  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  राय-कर  विभाग

 में  सभी  cart  वकीलों  की  नियुक्ति  एक  स्टैंडर्ड  तरीके  से  हो  ।  तब  से  वकीलों  की  नयी

 जारी  नियुक्ति  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  निर्धारित  oss  तरीके  की  नियुक्ति

 की  शर्तें  रखी  गयी  हैं  ।  स्टैण्ड  तरीके  की  जिसमें  कुछ  बारे  में  शर्तों  की  वैज्ञानिक  व्यवस्था

 हर  मामले  में  वापसी  परामश  से  ही  स्वीकार  की  जाता  हैं  ।

 अधिकांश  मामलों  में  स्टैण्डर्ड  तरीके  की  शर्तों  को  स्थायी  वकीलों
 ने  मान  लिया  है  ।

 एक  मामले  वकील  ने  शर्तों  का  नहीं  माना  ate  उनकी  नियुक्त  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ।

 काठमाण्डू-त्रिद्ली  सड़क

 १५८५.  श्री  दी०  चे  शर्मा  क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  :

 काठमाण्डू-विशूली  सड़क  के  निर्माण  में  शब  तक  कितनी  प्रगति
 गयी

 शौर

 इस  पर  अब  तक  कितना  धन  खच  किया  गया है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  कुछ  नालों  को  जो  पूरे

 होने  वाले  प्रतिकाश  नालियों  का  निर्माण  पुरा  gi  गया  पूरे  किये  गये  काम  में  ताड़ी  कौर

 त्रिशूली  नदियों  पर  दं  मुख्य  पुल  शामिल  हैं  जिनका  हाल  ही  में  महामहिम  नेपालाधिराज  द्वारा

 उद्घाटन  किया  गया  है  ।  प्रतिवारण  दीवार  शादी  बनायी  जा  रही  हैं  कौर  इनके  शीघ्र  ही  पुरा

 किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 रास्ते  जो  लगभग  १४  ५  मील  पं बका  करने  कौर  कंकरीट  डालने  का  काम  प्रगति

 है  दौर  वह  से  पहले  पूरा  श  जायेगा  ।  फिर  इस  पर  भारी  वर्षा  के  दौरान  होने  वाली

 कुढ़  तोड़  के  झ्र ति रिक्त  वर्ष  भर  ट्रक  चल  सकेंगे  ।

 Pegs  से  पूर्व  के  वर्षों  में  यह  कार्य  प्रादेशिक  परिवहन  संगठन  द्वारा  किया

 BIS Pat a  on  oe जाता  रहा  ।  इस  सड़क  का  निर्माण-कायम  त्रिशूली  परियोजना  सम्हाले  जाने  के
 बाद  से  2ERY  के  त्रस्त  तक  इस  पर  लगभग  १८  लाख  रुपये  व्यय  हुए  ।
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 लिखित  उतर २६  qVeRv
 weerਂ

 केरल  में  बागान  योजना

 १४८६.  शी  प०  कुन्दन  :  क्या  आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  को  राज्य  में  बागान  श्रमिक  mara  योजना  के  अंतगर्त  मकान  बना ने

 के  लिये wa  तक  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी

 aa  तक  कितना  धन  aa  किया  गया  we

 बस्ती-वार  पुथल-पूरक  wal  तक  कितने  मकान  बनाये
 गये  हैं

 ?

 आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर चन्द
 :  २.७२  लाख  रुपये  ।

 ate  FRR  के  weet  तक  बागान  मालिकों  को  राज्य-सरकार  द्वारा

 कुल  २  लाख  रुपये  दिये  गये  बताते  हैं  ।  तब  तक  १२४  मकान  पुरे  किये  गये थे  ।  राज्य  सरकार  से

 मकानों के  बस्ती-वार  रकम  मांगे  गये  हैं  व ेवे  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 पंजाब  को  सहायता में  कमी

 १५८७.  श्री  दी०  wo  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  राज्य  को  तीसरी  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  दी  गयी

 सहायता  में  कमी  हुयी  ग्रोवर

 यदि  तो  पूरी  धनराशि  देकर  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  बया  कदम  उठाये

 tee ?

 वित्त  मंत्री  fo  ao  कृष्णमाचारी ):  नहीं  ।  एक  योजना  को  छोड़

 जिसके  लिये  2°  ७५  लाख  रुपये  तंक  के  दावे  के  सभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  TT  PER W—-ER

 के  लिये  सहायता  अन्तिम  रूप  से  निबटा  दी  गयी  है  ale  उसमें  कोई  कमी  नहीं  हुयी  वर्ष

 PEK R—- GB  के  लये  राज्य-सरकार  द्वारा  किये  गये  वास्तविक  व्यय  के  ग्रा घार  पर  अन्तिम  समाय  जन

 प्रभी  किया  जाना  है  परन्तु  अस्थायी  भूगतान  किया  जा  चुका  वर्ष  PERI-EY  के  लिये  भी

 wat  तक  किसी  भी  विकास  मद  के  अ्रन्तगंत  अन्तिम  रूप  से  कई  केन्द्रीय  सहायता  मंज  नहीं  की

 गयी  परन्तु  मार्गो पाय  पेशियाँ  दे  दी  गयी  हैं  शर  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  अस्थायी  भुगतान

 किया  जा  रहा  है  |

 राज्य  सरकार  द्वारा  बतायें  गये  वास्तविक  व्यय  के  अंधार  पर  देय  धनराशि  ते  की

 जा  रही  है  कौर  अन्तिम  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।  इतने  समय  में  अन्तिम  रूप  से  निबटारा  होग

 मार्गापाय  पेशियाँ  कौर  अस्थायी  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 Gandhi  Sagar  Dam

 1588.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  77 ara ्  is  considerable  disparity  in  the  rates

 of  electricity  supplied  from  Gandhi  Sagar  Dam  to  Rajasthan  and  Madhya
 Pradesh  ;  and
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 (b)  whether  Government  propose  to  bring  them  at  par  and  if  so,  when  ?

 The  Minister  of
 Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  a)  No

 Gandhi  Sagar  Dam  being  a  joint  venture  of  the  States  of  Madhya  Pradesh
 and  Rajasthan,  power  therefrom  is  shared  equally  by  the  two  States  The

 costof  the  power  to  the  two  States  is  the  same

 (b)  Does  not  arise

 पंजाब  में  श्रनसन्घान  योजनायें

 १५८९.  श्री  दलजीत  fag  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  कपा  थात्द्रीय  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  ale  ने  पंजाब  में  वर्ष  में  कोई

 सम्मान  मंजर  की  हैं

 यदि  तो  इस  का  क्या  ब्यौरा  कार

 वर्ष  VERR-KY  में  एवी  या जताओ ओं  वा  लिये  कुल  कितना धन  आवंटित किया  गया  था  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  से  पंजाब  में  अनू  सम्मान  केन्द्रों

 के  लिये  वर्ष  qe ey  के  लिये  प्रभी  तंक  कई  नयी  श्रनुसन्ध
 योजना  मंजूर  नहीं  की  गयी  हैँ

 ।

 उन  को  पहले  पावं  टीम  य  जनाज़ों  का  वे  अगले  वित्तीय  ag  म॑  अध्ययन  करते  रहेंगे
 |  अमृतसर

 स्थित  अन  सम्मान  संस्था  क  चाल  वित्तीय  वर्ष  yt  १  लाख  रुपये  का  सहाय-श्रमदान  मंजर

 गया है

 पंजाब  a  सिचाई  कौर  विद्युत  क्षमता

 १५९६०.  भी
 दलजीत fag  :  क्या  सिचाई  विदित  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  पंजाब
 सरकार  ने  वह  TERY ELH में  सिचाई ar  विद्या  की  अतिरिक्त  क्षमत

 का  विरासत करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  &  अतिरिक्त  सहायता  मांगी  ak

 यदि  हां  ,
 तो  इस  बारे में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  फैसला  किया  है

 ?

 वाई  कौर  विद्युत मंत्री  Fo  हूँ  )  हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है

 में  बतौर

 श्री हेम  बुरा
 १४५९  १५

 au  हुक्म  चन्द  कछवाय

 क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नई  दिल्‍ली में  पिछले  कुछ  वर्षो से  कुछ  सरकारी

 क्वाटर  खाली  पड़े  अर

 यदि  तो  अरब  तक  क्वार्टर  झ्रावंटित न  करने  के  क्या  कारण हैं  ?

 श्रावास तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  और  जानकारी

 एकत्र की  जा  है  कौर  सभा  पटल  पर  दी  जायेंगी  ।
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 ६  १८८६  लिखित  उत्तर

 मणिपुर में  बहु  प्रयोजनीय  परियोजना

 न  श्री  रीडिंग  किशन  :  कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  झ्रायोग  ने  मणिपुर  में  लोकटाक  झील  पर  बहु प्रयोजनीय

 रम्भ  करने  के  लिये  सत्र क्षण  किया  are  क्या इस  योजना  का  शअ्नमोदन  कर  दिया

 गया

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  कया

 योजना  की  प्राक् कलित  लागत  क्या  और

 इस  को  कब  acer  किया  जायगा दौर  कब  पूरा  किया  जायेगा  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  ः  पहले  के  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 आयोग
 ने  पड़पाल  प्रारम्भ

 की
 थी  ae  बाद  में  यह  मनीपुर  प्रशासन द्वारा  जारी  रही  ।  मनीपुर

 द्वारा  तेयार  किये  गये  परियोजना  प्रतिवेदन  की  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  आयोग  द्वारा  जांच

 की
 गई  अब  इस  में  अयोग  के  तर्कों  के  ध्यान  में  रखते  हुए  मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  संशोधन

 जाने हैं
 ।  ग्राम  इस  योजना  का  भ्रनुमोदन  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  एक  बहुप्रयोजनीय  परियोजना है  ।  लॉकटाक  झील सं  पानी  को  पास
 की  लीमटाक

 में  ले  जाया  जायेगा  ताकि  इसे  लगभग  Roo  फुट  की  ऊंचाई  से  इस्तेमाल  किया  जा  सके  |

 आरम्भ  में  एक  एक  हुजूर  किलोवाट  की  क्षमता  के  केवल  दो  जनरेटिंग  यूनिट  स्थापित  किये

 जाने  हैं  ।  बाद  में  बिजली  की  क्षमता  को  एक  एक  हुजूर  किलोवाट  की  क्षमता  के  ३  कौर  जनरेटिंग

 यूनिट  स्थापित  कर  के  Yooo  किलोवाट  तक  बढ़ाया  जायगा  |  अन्त  में  इस  में  निरन्तर  विद्युत्‌  का

 गवा  ८००००  किलोवाट  का  ५०  प्रतिशत  की  दर  से  लगभग  ४००००  किलोवाट  का  उत्पादन

 होगा  |

 मत  २०००  फ्रिलोवाट  बिजली  के  उत्पादन के  लिये  प्रथम  प्रक्रम  की  लागत  का

 मणिपुर  प्रशासन  ने  २४८  करोड़  रुपये  का  अनुमान  लगाया  था  जिस  में  ट्रांसमिशन  लाइनों  की

 लागत  शामिल  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  आयोग  के  क  ध्यान  में  रखते  हुए

 इस  योजना  की  लागत  बदल  जायेगी  ।

 काम  प्रारम्भ  करने  के  बाद  योजना  को  लगभग  २  वर्ष  में  पूरा  क्रिया  जा  सबका  |

 fara  कंक्रीट  संयंत्रਂ

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 Q4ER.
 श्री  घुलेदवर  मीना  :

 क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ५  १६६३  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४१  रे

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 पोल  ड  के  सहयोग से

 दो  छिद्रिल  कंक्रीट  संयंत्र  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  लिया

 गया  हैं  जिस  में  फ्लाई  एशਂ  का  प्रयोग  कौर

 ‘Cellular  concrete  plants

 २७४१
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 eee  व

 यदि  रह  तो  क्या  फैसला  किया गया  है  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  :  (*)  कौर  (a)  मामला  श्रभी

 है  विचाराधीन  है  |

 Sale  of  Gold  articles

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 1594.

 ‘Shri  Dhuleshwar  Meena  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  allowed  the  ‘sale  of  articies

 made  of  pure  gold  which  were  manufactured  before  the  announcement  of  gold

 control  order  ;  and

 (b)  if  so,  the  time  limit  specified  for  the  sale  of  such  articles  and  the

 weight  of  articles  allowed.  to  be  sold  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.  Krishnamachari):  (a)  No,

 Sir.  Dealers  have,  however,  been  permitted  to  export  ornaments  and  articles.

 of  gold  of  a  purity  exceeding  fourteen  carats  manufactured  prior  to  the  pro-

 mulgation  of  Gold  Control  Rules  provided  the  gold  content  thereofdoes  not

 exceed  forty  per  cent  by  value.

 (b)  Such  export,  which  had  been  permitted  upto  the  31st  March,  1964,
 is  being  extended  to  30th  June,  1964.  ‘There  is  no  restriction  as  to  the  weight
 of  the  articles.

 कालकाजी

 exer.  श्री  हरि  विष्णु कामत
 :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  १८  १९६ ३.

 के  उत्तर  त  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  वे  ज  दिल्‍ली  व्यवहार

 कर  रहे
 प्रस्तावित

 कालकाजी  कालोनी  के  लिये  भूमि
 के

 विकास  का  कार्य  तब से  पूरा  ह  गया

 क्या  oe
 यदि

 प्रति
 वग  गज  भूमि  की  भ्र  अनुमानित  लागत  Te,

 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  क  भूमि  a  आवंटन  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया

 यदि  at,  तो  भूमि  का  आवंटन  कब  किया  है

 इस  आवंटन  का  राडार  या  काटी  क्या  पौर

 इस  यो  जता  से  कितने  परिवारों  को  लाभ  होने  की  संभावना है  ?

 निर्मा  ,  श्रावास तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 जी  नहीं  ।  इस  के  इस  च्
 तक  पूरा  हने  की  संभावना है

 ।

 विकास  कार्य  पूरा  हाने  पर  ही  लागत  का  पता  ।

 झ्रावेदन  पत्रों  a  पट्ट ना से ८?  प्रारूप  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  प्रारूप को  ghee  रूप
 देते  ही  आवेदन  पत्र  afar  जायेंगे  ।
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 २६  qeav  सभा  पटल ३  पर  रखें  गये  पत्र

 are  वर्ष  वर्षा  के  आरम्भ  से  ।

 मुख्य  कसौटी  यह
 है

 कि  विस्थापित  व्यक्ति  दिल्‍ली  में  वसा  हो  झर  व्यवसाय  करता

 हो  कौर
 उस  का  झपना  मकान न  हो

 ।

 लगभग  YAXo  |

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  प्रतिरक्षा  सीमा  ea  बंगाल  वित्त  कर  )  ,  जीनियस

 तथा  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  अर  नमक  क  श्रन्तगंत  श्रधिसुच  नायें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तार कद वरी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं
 :

 (१)  भारत  प्रतिरक्षा  १९६२  की  घारा ४१  के
 श

 दिनांक
 २  leew

 की  अ्रधिसूचना  संख्या  जी  ०  एस०  कार  ३८१  में
 प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा

 संशोधन  qeav  की  एक  प्रति  |

 म  रखी  गयी
 ।

 देखिये  संख्या  एल०
 eto  BUSR/E¥]

 (२)  सीमा-शुल्क  १९६२  की  घारा  que  के  निम्नलिखित  ग्रथिसुचनाओं

 की  एक  एक  प्रति
 :

 दिनांक  १  १९६४  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १८०  |

 दिनांक  १४  VER  की  जी०  एस०  शान०  संख्या  WW=a  |

 मं  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  कुल  टी
 ०  Byxs9/E¥]

 ry
 (3)  दिल्‍ली संघ  राज्य  क्षेत्र  म॑  लागु  बंगाल

 वित्त  qe¥q FT  घारो

 दिल्ली  गज टर्म
 २६  की  उपधारा  (४)  अन्तर्गत  दिनांक  २९.  १९६४  वे

 प्रकाशित  श्रषिसुचना  संख्या  एफ०  ¥ (8x) /&3—FrT (
 की  एक  प्रति

 जिस  में  दिल्‍ली  बिक्री  कर  (aati)
 १९६३  के  दिये  हुए  हैं  ।

 मं  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल ०
 टी०  qyss /&¥]

 ३८  के  अ्रन्तर्गत
 (४)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १६४४  की

 लिखित  नियमों  की  एक  एक  प्रति  :-

 raed
 ४  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  अरार ०

 दिनों  p  १  qé&&

 में  प्रकाशित  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 १६६४)  |

 दिनांक  १४  GER  ४  की  अधिसूचना
 संख्या

 ata
 )

 qe
 में  प्रकाशित  देवरिया  उत्पादन  शुल्क

 yak  /E¥]
 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २
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 Demands  for  Grants  March  26,  1964

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  झ०  चं०  गुह  :  मैं  भ्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रालय  भारत  का  राज्य  व्यापार

 नई  दि  के  बारे में
 प्राक्कलन  समिति  का  उनचासवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता

 हू
 ee Bed  a  ee

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  के  बारे  में

 RE  :  CALLING  ATTENTION  NOTICE

 Shri  Brij  Raj  Singh  (Bareilly):  I  had  given  notice  of  a  Calling  Attention

 -Motion.  The  C.P.I.  has  a
 plan

 to  overthrow  the  Government,  about  which
 I  wanted  to  know  the  reaction  of  the  Government  क  क

 Mr.  Speaker :  I  have  disallowed  that  Motion  If  the  hon.  Member

 wants  to  say  anything  in  that  connection,  he  can  see  me.  in  my  chamber

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  I  had  also  given  notice  of  a  Call

 Attention  Motion  regarding  the  incident  in  Jammu

 Mr.  Speaker  :  To  get  up  like  this,  when  I  have  disallowed  the  Motion,
 amounts  to  interrupting  the  proceedings

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Instead  of  disallowing  the  Call  Attention  Mo-

 tions,  it  is  better  that  we  make  a  rule  that  no  discussion  can  take  place  in  the

 House  regarding  Jammu  and  Kashmir

 Mr.  Speaker  :  I  am  helpless  in  the  matter  because  a  number  of  Members

 of  the  same  party  sometimes  give  lots  of  notices,  whereas  only  one  such

 Motion  can  be  discussed  in  a  day  I  would  appeal  that  only  one  notice  should

 be  given  by  one  Party  I  would  also  appeal  to  the  hon.  Members  not  to

 obstruct  the  proceedings  of  the  House  like  this  If  any  hon  Member  has

 any  grievance,  he  can  come  to  me  and  _  convince  If  he  convinces  me,  I  can

 allow  the  Motion  to  be  raised

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  Since  ‘we  receive  the  intimation  regarding  the

 rejection  of  our  Motion  after  coming  here,  naturally  we  raise  the  point  in

 the  House

 Mr.  Speaker  :
 The  notices

 keep
 on  pouring  in  right

 till  the  moment  I

 start  for  the  House.  Therefore,  it  is  not  possible  to  give  intimation  before.
 The  House  itself  has  given  me  the  right  to  decide  whether  a  particular

 Motion  should  be  admitted  or  not.  If  hon.  Members  are  not  satisfied
 with

 me
 my  decision,  the  only  alternative  is  that  they  can  take  away  that  right  from

 श्रनदानों  की  मांगें--जारी

 DEMANDS  FOR  GRANTS—Contd

 डाक  कौर  तार  विभाग--जारी

 थी  ब०  कु०  दास
 :  )  :  माननीय  मंत्री ने  बताया  कि  प्रतीक्षक  सूची  मं  टेलीफोनों  की

 संख्या  २४  लख  है
 परन्तु  उन्होंने  ने  यह  नहीं  बताया

 कि
 यह  मांग  किस  प्रकार  पूरी की  जायगी  ।

 प्रत्येक  वर्ष
 मे  ६५,०००  टेलीफोन  लगाये  जाते  हैं

 ।
 इस  गति  से  मांग

 को
 पूरा  में  कम  से  कम  चार
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 १८८६
 ee

 वर्ष  लग  जायेंगे  ।  इसी  प्रकार  प्रतीक्षक  सुची  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  संख्या  १०००  इस  की

 आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  बंगलौर  कौर  रूप नारायणपुर  में  कारखानों  का  विस्तार

 किया  जाना  वांछनीय  है  ।

 जहां  तक  शिकायत  संगठन  का  संबंध  है  वर्ष  १९६३  में  ae  शिकायतों  की  संख्या  १  8,5&9  थी  ।

 वर्ष  4859, VERR  में  भी  काफी
 संख्या  में  शिकायतों के  बारे  में  कार्यवाही नहीं  की  गयी ।  मेरा  मनु

 रोध  है  कि  शिकायतों  को  निपटाने  में  इतना  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 हावड़ा  के  आकर  एम०  एस०  विभाग  क  पश्चिम  बंगात  पी  एम०  जी  सकल  के  म्रधीन  रखा  जाना

 चाहिये  |  इसी  प्रकार  हावड़ा  नगर  के  डाक  घरों  को  तथा  उप-झकोरों  को  कलकत्ता  प्रशासन के

 प्रधान  रखा  जाना  चाहिये  |

 Shri  N.  N.  Patel  (Bulsar)  :  I  rise  to  support  the  Demands  of  this

 Department  and  congratulate  its  employees.  As  compared  to  the  Depart-
 ments  of  Police  and  Railways,  the  employees  of  this  Department  have  no  other

 source  of  income  except  their  meagre  salaries,  and  their  duties  relatively  are

 ‘tough  and  hard.  A  postman  has  sometimes  to  climb  three  or  four  storeys
 to  deliver  a  single  letter.  Medical,  housing  and  other  educational  facilities

 for  these  employees  are  most  inadequate.

 Complaints  regarding  telephones  are  often  made,  but  no  attention  is

 being  given  to  the  hardships  faced  by  the  employees  of  this  Department
 who  have  to  work  under  heat  and  pressure.  suggest  that  their  offices

 ‘should  be  air  conditioned.  The  retiring  rooms  for  the  lady  staft  of  the

 exchange  are  most  unsatisfactory.

 The  telephone  operators  and  other  staff  of  the  Gujarat  Circle  should,
 -as  far  as  possible  ,  be  transferred  to  their  respective  Districts,  because  otherwise

 they  have  to  face  lots  of  inconvenience.

 The  work  on  the  construction  of  building  for  head  post  office  in  Surat

 proper  should  be  expedited.  A  head  post  office  wan  sanctioned  for  Bulsar
 ‘three  years  back,  but  the  work  on  it  has  not  started  as  yet.

 The  demands  of  Taluka  Panchayats  in  Gujarat‘for  telephones  are  not  being
 ‘met  due  to  paucity  of  poles.  I  suggest  that  wooden  poles  should  be  put  up.
 ‘This  way  their  demands  could  be  met.

 Uniforms  should  be  [provided  to  the  postmen  at  the  earliest

 :possible  time.

 at  वारियर  (faaz)  :  बैल  टेलीफोन  कम्पनी  को  जो  टेंडर  स्वीकार  किया  गया  है  उस  को

 बारे  में  बहुत  सी  बातें  प्रकाश  में  आई  परन्तु  प्रभी  कुछ
 at

 तथ्य  भी  हैं
 जो  प्रभ

 प्रकाश  में  नद्दी

 लाये गये  ।  यह  मामला  काफी  गम्भीर है  ।  हमारी  श्रमिक एवं  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  दृष्टि  से  टेलीफोन

 व्यवस्था  तथा  संचार  व्यवस्था  काफी  महत्व  रखती  है  ।  बेल  टेलीफोन  कम्पनी  अमरीकन  टेलीफोन

 व्यवस्था के  नियंत्रण  में  है  ।  ट्यूनीशिया  में
 उस

 समवाय
 को

 केवल  तारें  बिछाने  का  काम  दिया  गया  था

 परन्तु  यहां  प्र  इन्हें  क्रास-बार  टेलीफोन
 एक्स  बेंज

 के  लिये
 ठे  का

 दिया  गया  माननीय  मंत्री  को

 स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  क्या  इस  समवाय  को  क्रास-बार  टैलीफोन  एक्सचेंज  के  सिलसिले  में  पर्याप्त

 अनुभव  प्राप्त  है  ?  क्या  वह  स्वयं  इस  का  निर्माण  करती  रही  है  अथवा  वह  यह  काम  किसी  अर्य

 सहयोगी  साथ  के  जरिये  करायेगी  ?  क्या  सरकार  ने  ट्यूनीशिया  से  यहं  जानने  का  प्रयत्न  किया  है

 कि  इसਂ  समवाय  द्वारा  कया  कौर  कैसा  काम  किया  गया  ?  हमारे  पास  ट्यूनीशिया  के  पत्तनों  की

 ee  प्रतियां  हैं  जिन  से  पता  चलता  है  कि  यह  समवाय  दोषरहित  नहीं  है  ।
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 लल्ला
 Demand  for  Grants

 fo  nae
 Chaitra  6,  1886  (Saka)

 विदेशी  तकनीकी  कर्मचारी  एक्सचेंज  व्यवस्था  में  स्वयं  कई  वर्षों  तक  काम  मरेंगे  ।  तो  क्या  इस

 प्रकार  हमारे  जो  सन्देश  होंगे  उन  की  जानकारी  विदेशियों  को  नहीं  हो  जायगी  ?  यदि  ag  जानकारी

 दत्त  देशों  को  दे  दी  जाय  तो  हमें  हानि  पहुंच  सकती  है  ।  इसलिए  इस  में  सुरक्षा  का  प्रश्न  भी  निहित

 इस  बारे  में  भीਂ  स्थिति  स्पष्ट  की  जाय  ।

 यदि  इस  समवाय  का  कोई  अनुसन्धान  शौर  विकास  विभाग  अपना  श्र  उस  से  वांछनीय

 परिणाम  भविष्य  में  नहीं  तो  आपात  की  दृष्टि  से  हम  किस  पर  निर्भर  इस  पहलू

 पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमें  यह  भी  पता  चला  है  कि  इस  समवाय  के  टेंडर  के  बारे  में  सभी  विशेषज्ञ  एकमत  से  सहमत

 नहीं  हुए  are  एक  व्यक्ति ने  अपना  निर्णय  दूसरों  पर  लादने  की  कोशिश  की  ।  इस  बारे  में  तथ्य  क्या

 हैं  हमें  बताया  नाय  ।  मैं  यह  भी  मानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्रिमंडल  में  भी  यह  निर्णय  एकमत

 लिया गया  at  ?

 कुछ  प्रकार  के  उपकरण  ऐसे  होते  हैं  जिन  पर  आरम्भ  में  लागत  कम  होती  है  परन्तु  उन  के

 कार्य-संचालनਂ  में  अ्रधिक  शबराती  है  ।  क्या  सरकार  ने  अन्य  संमवायों  के  प्रस्तावों  को  दृष्टि

 में  यह  देखा  था  कि  समय  प्रनुसुची  के  अनुसार  इस  की  उत्पादन  लागत  अनुकूल  है
 ?

 हम  यह  भी

 जानना  चाहते  हैं  कि  कया  wea  समवायों  के  टेंडर  विशेषज्ञों  द्वारा  देखे  गये  थे  ax  उन  का  उचित

 निरीक्षण किया  गया  था  ?  क्या  डाक  तथा  तार  ate  को  विश्वास  में  लिया  गया  था  ?
 मैं  सरकार

 से  अ्रनरोध  करूंगा  कि  वह  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  तौर  टेंडर  को  भ्रान्ति  रूप  देने  से  पूर्व

 स्थिति  का  पुनर्विलोकन  करें  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  आयव्ययक  में  अधिक  घन  की  व्यवस्था  करना  अनचित  है  ।  उस

 की  श्र  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 रेलवे  डाक  सेवा  के  सेविंग  को  स्टेशन  से  बाहर  रहने  पर  जो  भत्ता  मिलता  है  वह  अपर्याप्त

 हैं  ।  डाक  छांटने  वाले  सागरों  को  ५०  नये  पैसे  तक  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  यह  वर्ष  G¥&X2  में  निर्धारित

 किया  गया  था  ।  परन्तु  wa  परिस्थितियां  बदल  चुकी  हैं  ।  यह  भत्ता  पूर्णतः  पर्याप्त  है  ।  यह  राशि

 बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  कर्मचारियों  को  पहले  छः  घंटों  के  लिये  कुछ  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  नियम  में

 भी  परिवर्तन  की  अ्रावश्यकता  है  |

 कई  राज्यों  में  विभागातिरिक्त  सेविवर्ग  के  .  लिये  राजन  समिति  की  सिफारिशों  को  उचित

 रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  इस  शिकायत  को  भी  दूर  करना  चाहिये
 ।  इन  कर्मचारियों  के

 लिये  भत्ते
 ४  प्रयास  ५  ae

 पहले  निर्धारित किये  गये  थे
 ।

 अब  उन  का
 भी  Galatta ear होना

 चाहिये  ।

 उन  के  भत्ते  बढ़ाये  जाने  चाहियें  |

 wed  में  मूझे यह यह  कहना हैं  fi.  यदि  आचरण  नियमों  के  नियम  ५  को  विभागों रिक्त

 चाहियें  पराए  फिया  जाय  तो  कोई  ऐसा  उपबन्ध  भी  होना  चाहिये  जिस  से  उन  की  सेवायें  स्थायी

 बनाई  जा  सकें  |

 जब  डाक  तथा  तार  बोर्ड  गठित  किया  गया  तो  इस  के श्री  माथुर  (  )

 बारे  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  असहमति  प्रकट  की  थी  कौर  कहा  था  कि  वह  गठन  उचित  रूप  से

 नहीं  हो  रहा  है  ।  उस  समय  के  मंत्री  ने  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  बोर्ड  के  कार्यो-संचालन  को

 एक  वर्ष
 तक

 देख  कर  फिर  पुनर्विलोकन  किया  जायगा  ।  परन्तु  श्रब  तक  कोई  पुनर्विलोकन  नहीं
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 २६  १६६४  अनुदानों  को
 मांगें

 किया  गया  है  ।  बोर्डे  के  उच्चतर  स्तर  पर  कपट-योग  चल  रट्टा  है  ।  इस  संगठन  के  अध्यक्ष  ही  जब

 एक  विवादास्पद  व्यक्ति  हैं  तो  श्राप  ऋ्रनुमान  लगा  सकते हैं  कि  विभाग  पर  इस  का  क्या  शायर  पड़ता

 होगा  ।  एक  सदस्य  को  समय  से  पहले  ही  सेवा-निवृत  हो  थाने  के  लिये  कहो  गया  ।  यहँ  एक  गम्भीर

 विषय  है  ।  बोर्ड  के  सदस्यों  में  कटु  प्रसन् तोष  पाया  धता  है  ।  तराशा  है  कि  माननीय  मंत्री  सभा  को

 अश्वासन  देंगे  कि  इस  स्थिति  को  बिगड़ने  नहीं  दिया  scat  ।  ag  भी  मालूम  हुआ  था  कि  एक

 सदस्य के  लिए  झ्र ति रिक्त-पद पैदा  किया  गया  परन्तु  बाद  में  वह  पद  समाप्त कर  दिया  गया  |  इस

 प्रकार  की  झ्रनियसिततायें  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 नये  क्रास-बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिये  जो  टेंडर  स्वीकार  किया  गया  है  उस  के  बारे  में

 बहुत  सी  बातें  हमारे  सुनने  में  आराई  हैं  ।  यह  भी  सुनने  में  कराया  है  कि  इस  बारे  में  कुछ  सूचना  दबाई  गई

 कौर  बोर्ड  के  एक  तकनीकी  सदस्य  की  राय  नहीं  मानी  गई  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस  डर  को  स्वीकार

 करने  से  सरकार को  काफी  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  हम  ने  यह  भी  सुना  है  कि  पहले  पांच  प्रतिस्पर्धी

 थे  परन्तु  जब  फिर  टेंडर  मांगे  गये  तो  तीन  प्रतिस्पर्धी रह  गये  ।  फिर  टेंडर  इस  कारण  बताये गये

 चूंकि वह  तुलनात्मक  arent पर  नहीं  थे  ।  फिर  टेंडर  के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिये  कई  बार  समय

 बढ़ाया  गया  तौर  जब  निर्णय  लिया  गया  तो  वह  उचित  ढंग  से  नहीं  लिया  गया  ।  इसलिये  यह  मामला

 श्री  नन्दा  द्वारा  नियुक्त  सतकंता  आयुक्त  के  सपुर्द  किया  जाना  चाहिये  ।  यहं  जांच  स्वतंत्र
 Lew,
 दबाया रूप  से  होनी  चाहिये  ate  यह  आश्वासन  दिया  इतना  चाहिये  कि  तथ्यों  को  न्हीं

 जायगा  |

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  (रायगंण/ )  :  इस  विभाग
 ने  स्मृति  fers  जारी  कर  के  प्रशंसनीय

 काम  किया  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  २५  मई  को  श्री  रास बिहारी बोस  की  वर्ष  गांठ  के  अवसर पर  उम

 की  स्मृति  में  टिकट  था  ह  की  जाय  चूंकि  ag  भी  इस  क्रांतिकारी  युग  के  महान  नेता  थे  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  कलकत्ता  श्र  उत्तरी  बंगाल  के  बीच  एक  सीधी  टेलीफोन

 लाईन  की  व्यवस्था  होनी  ।  सभी  टेलीफोन  लाईनें  कटियार  जयति  हैं  fie

 का  परिणाम  यह  होता  है  कि  जब  मैं  पश्चिमी  दिना५/पुर  के  साथ  सम्पर्क  चाहता  हूं  तो  मुझे  २४  से

 ३६  घंटे  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती है  ।  फिर  यह  कहा  ता  है  कि  चूंकि  कटिहार की  लाईनें  व्यस्त

 हैं  इसलिए  सम्पर्क  नहीं  हो  सकता  ।  एक  बार  मुझे  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिये  मथ्य  मंत्री  को

 अनुरोध  करना  पड़ा  परन्तु वह  भी  सफल  रहे  ।  इसलिये मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  कठिनाई को  द्र

 करने  के  उद्देश्य  से  सीधी  टेलीफोन  लाईन  बिछाई  जाय  |

 दिल्ल  aire  बम्बई  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  टैलीफोन  सेवा  का  प्रयोग  करने  के  लिये  भ्रमित

 पैसे  देने  पड़ते  हैं
 ।

 यह  भेद  भी  समाप्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 डाक  तार  कर्मचा  रियों  की  वर्दियां  बहुत  पुराने  ढंग  की  हैं  ।  इन  वर्दियों  के  स्थान  पर  श्रच्छी

 नदियां  दी  जानी  चाहिएं  ।  इन  वर्दियों  की  दशा  भी  पुलिस  की  लाल  पगड़ियों  के  समान  है  जिन
 का

 प्रयोग  aaa  के  काल  में  हुमा  करता  था
 ।

 श्रब  पुलिस  कर्मचारी तो  बदल  गये  परन्तु  लाल  पगड़ी

 की  कहावत  oft  तक  नहीं  गई  ।  माननीय
 को  चाहिये  कि  डाक  तार  कर्मचारियों  के  साथ

 सलाह  कर  उन
 की

 राय  ले  कर  उन  को  वर्दियां  दें
 ।
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 Demand  for  Grants  March  26;  1964
 cemmaamneam

 डाक  व  तार  विभाग  म्रंग्रे जों  के  काल  से  समय  पर  कार्य  निभाने  के  लिये  प्रसिद्ध  था  ।  परन्तु

 अब  समय  का  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  ।  एक  तार  मैंने  भेजा  कौर  साथ  ही  एक  पत्न

 भी  लिखा  |  वट  पत्र  तो  पटले  पहुंच  गया  परन्तु  तार  बाद  में  पहुंचा  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  विश्वास  में  समय  का  अधिक  ध्यान  रखा  धाय  |

 श्री  लीलाधर  कट की  :  श्रीराम  क्षत्र  कौर  शेष  भारत  के  बीच  तार  और

 फोन  व्यवस्था  में  सुधार  किया  नाना  चाहिये  ।  संकट  काल  के  बाद  उस  क्षेत्र  का  महत्व  ञ्रौर  भी

 बढ़  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  ब्रा साम  क्षेत्र  तथा  भारत  को  माइक्रोवेव  पद्धति  से  जोड़ने  के

 प्रस्ताव  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ।  श्रीराम  के  सभी  ब्लाक  मुख्यालयों  में  कम  से  कम

 एक  washer  टेलीफोन  तथा  तार  घर  होना  चाहिये  ।  समूचे  पूर्वोत्तर  प्रदेश  विशेष  कर  पहाड़ी

 इलाकों  में  संचार  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  की  दौर  इस  मंत्रालय  को  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 थ्रो  प्रभात  कार  :  rahe  डाक  की  दरें  बढ़  गई  डाक  सेवा  कौर  भी  खराब  हो

 गई  है  LAAT  तार  बचने  गन्तव्य  स्थान  पर  बहुत  देर  से  पहुंचते  हैं  ।  मत  साधारण  तार  को

 डाक  से  भेजने  की  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  are  डाक  विभाग  द्वारा  केवल  एक्सप्रेस

 तारों  को  स्वीकार  क्रिया  जाना  चाहिये  ।  बड़े  नगरों  में  वाणिज्यिक  संस्थान  इलेक्स  मशीन  का

 प्रयाग  cr  हैं  ee  द्वारा  संदेश  उसी  समय  भेजा  ना  सकता  है  और  तुरन्त  ही  उसका  उत्तर  भी

 प्राप्त  हो  जाता  है  ।  केन्द्रीय  तार  विभाग  को  भी  इसी  मशीन  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ताकि  तार

 भेजने  में  होने  वाली  देरी  को  कम  फरिया  जा  सके  |

 देहातों  में  स्थित  डाकघरों  में  मनीआर्डर  फार्मो  तथा  wer  फार्मों  की  कमी  होती  है  जिस  से

 ग्रामीण  ial  को  बहुत  असुविधा  होती  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ate  यह

 सुनिश्चित  जाना  चाहिये  कि  ग्रामीण  डाकखानों  में  पर्याप्त  संख्या  में  मनीआर्डर

 तथा  ग्रन्थ  फोन  हों  |

 कुछ  डाकघरों  की  इमारतें  बहुत  बुरी  दशा  में  हैं  ।  रानाघाट  का  डाकघर  उन  में  से  एक  है  ।

 वर्षा  ऋतु  में  उसमें  पानी  भरा  रहता
 है  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिये  ।

 रेलवे  डाक  सेवा  का  मुख्यालय  गया  में  है  जबकि  मुख्य  रेलगाड़ी  हावड़ा  से  चलती

 जिसके  कारण  पत्न  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  देर  से  पहुंचते  हैं  ।  इस  की  भी  जांच  की

 जानी  चाहिये  ।

 भी  स०  प०  शिकरे
 )

 :  अमरीका  जैसे  बड़े  देश  में  तथा  यूरोप  के  अधिकांश

 देशो  में  डाक  उसी  दिन  बांट  दी  जाती  है  हमारे  डाक  कौर  तार  विभाग  को  भी  यह  प्रयत्न  करना

 चाहिये  कि  देश  के  किसी  भाग  से  डाला  गया  पत्न  २४  घंटे  के  इन्दर  अपने  स्थान  पर  पहुंचाया जा  सके

 चाहे  मंजिल  कितनी  ही  दूर  हो  ।  डाक  के  अधिक  तेज  कर  दिये  जाने  तार  की  लाईनों

 पर  भार  काफी  हद  तक  कम  किया  जा  सकत  है  ।

 बिमान  मनीश्राडंर  फीस  बहुत  ग्रसित  है  ।  यह  नाम  मात्र  ही  होनी  चाहिये  ॥

 २७ ८  2748



 —
 ६

 १८८६

 विधि  मंत्री  to  न  मैं  माननीय  सदस्यों  का  प्रभारी हूं  fer  उन्होंने  डाक  तथा

 तार  विभाग  के  कार्य  की  सराहना  की  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair

 उन  कठिनाइयों  का  ध्यान  रखते  हुए  जिनमें  डाक  कौर  तार  विभाग को  कराये  करना

 पड़ा  थ  विशेषकर संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  होने  के  बाद  उसने  जो  ara  किया  है  वह  बहुत ही

 नीय  है
 ।

 डाक  शौर  तार  क्मेंचारियों  ने  दुर्गम  स्थानों  में  उपकरणों  के  प्रभाव
 के  बावजूद भी  बहुत

 तत्परता  से  कार्य  किया  है  ।  हमें  ऐसी  कोई  भी  शिकायत  नहीं  मिली  जब  कि  हमारे  भ्रमरी  डाक

 घरों  का  देवा  के  दोष  भागों  से  सम्पर्क  टूट  गया  हो  |

 हमने  पहाड़ी  इलाकों  तथा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  डाक  तथा  तार  घर  खोलने
 की

 नीति  का  झ्रनुसरण

 किया  है  |  हमारा  यह  प्रयास  रहा  है  कि  एक  उचित  फासले  के  भीतर  एक  डाक  तथा  तार  घर  होना

 चाहिये  ताकि  वहां  के  लोगों  को  निकटतम  डाकघर  तंक  पहुंचने  के  लिये  कई  दिन  की  यात्रा  न  करनी

 पड़े  ।  ऐसी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  हम  कुछ  हानि  भी  उठाने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 तारों
 को

 पहुंचने  में  देरी  न  इस  दृष्टि  से  आरम्भ  में  हमारा  प्रयत्न  यह  रहा  है  कि  ट्रंक  सड़कों

 के  किनारे  बसे  हुए  मुख्य  नगरों  का  संबंध  कौंसिल  भूमिगत  तारों  से  जोड़  दिया  जाये  भोर इस

 दिशा  में  काफी  प्रगति  हुई  है  tare  है  कि  तीसरी  योजना  के  et  तक  कलकता  तथा

 मद्रास  के  शहरों  को  कौंसिल  केबलों  द्वारा  जोड़  दिया  जायेगा
 ।

 ऐसा  होने  से  काफी  बाधायें खत्म  हों

 जायेंगी
 प्रौढ़  तार  जल्दी  ही  नहीं  भ्रमित  अधिक  संख्या  में  भी  भेजे  जा  सकेंगे

 ।
 बाद  में  अरन्य  दूरस्थ

 स्थानों  को  भूमिगत  केबलों  से  मिलाया  जायेगा  परन्तु  इसमें  set  काफी  समय  लगेगा  |  मुख्य  शहरों
 को

 श्राटोमटिक  सब्सक्राइबर डायलिंग  प्रणाली  से  मिलाने  का
 भी

 विचार  है  कौर  ara  es  कि  भूमिगत

 केबलों  की  सहायता  से  टेली  प्रिंटरों  तथा  कनेक्शनों  का  सारे  देश  में  जाल  बिछा  दिया  जायेगा

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  टेली  फोन  तथा  दुर  संचार  संबंधी  उपकरणों  की  मांग  निर्यातों

 से  पुरी  की  जाती  थी
 ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  चन्द  इंटरनेशनल  टेलीफोन  कारपोरेशन की

 सहायक  ब्रिटिश  कम्पनी  के  सहयोग  से  कलकता  के  निकट  रूप नरायण पुर  में  हिन्दुस्तान केबल  फैक्टरी

 की  स्थापना की  गई
 ।

 इस  फैक्टरी  ने  उक्त  ब्रिटिश  कम्पनी  की  सहायता  से  बहुत  ही  श्रच्छा  कार्य  किया

 इस  फैक्टरी  के  विस्तार  से  भ्रथवा  दूसरी  फैक्टरी  के  स्थापित  हो  जाने  से  हम  केबलों  के  उत्पादन

 में  झात्मनिभंर  हो  जायेंगे
 ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  हैं  कि  हिन्दुस्तान  केबल  फैक्टरी  में  निर्मित  केबल

 बहुत  ही  उत्तम  किस्म  के  हैं  |

 बंगलॉर  टेलीफोन  फैक्टरी  ब्रिटिश  टेलीफोन  कम्पनी  के  सहयोग  से  स्थापित की  गई  थी  ।

 ब्रिटिश  टेलीफोन
 पद्धति  (Strowger)  पद्धति  कहलाती  है  कौर  वह  उतनी  उन्नत  नहीं

 =r य

 जितनी
 कि

 क्रोस-बार  पद्धति
 ।

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  लगभग
 ३

 लाख  सब्सक्राइबर ों  की  मांगों
 को  पूरा

 करने  के  लिये  दुसरी  फैक्टरी  स्थापित  करना  जरूरी  समझा  गया
 |
 श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 डी०  Yo)  ने
 जो

 ऋण  दिया  है  उसके  आधार  पर  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  पहले  हमें  कुछ  सामान

 स्वयं  खरीदना  चाहिए  श्र  क्रोस-बार  की  श्रमिक  प्रणाली  के  टेलीफोन  उपकरणों  का  निर्माण  करने

 के  लिये  एक  कारखाना  भी  लगाना  चाहिये  |

 बंगलौर  टेलीफोन  फैक्टरी  ने  बहुत  ही  सराहनीय  काम  किया  है  ।  वहां  पर  विभिन्न  प्रकार  के

 उपकरणों  का  निर्माण  किया  जाता  है  ।  टेलीफोनों  के  लिये  प्रियदर्शिनी  का  उत्पादन  भी  बड़े  पैमाने  पर
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 सुरू  कर  दिया  गया  है  ।  जिन  माननीय  सदस्यों  नेਂ  इस  फैक्टरी  को  नहीं  देखा  है  मैं  उन्हें  इसे  देखने  के  लिये

 आमंत्रित  करूंगा  ।  वे  इस  फैक्टरी  के  कार्य  को  देख  कर  संतुष्ट  हो  जायेंगे  |

 क्रोस-बार  टाइप  के  उपकरण  बनाने  के  लिये  विश्व  के  समस्त  देशों  से  टेण्डर  मांगे  गये  थे  ।

 पांच  कम्पनियों  ने  टेंडर  दिये  जिन  में  से  दो  ऐसे  थे  जिन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  बाकी

 तीन  कम्पनियों  fy  :  एरिक सन्स  ग्राफ  बैल  टेलीफोन  जोकि  इंटरनेशनल  टेलीफोन

 कारपोरेशन  की  सहायक  बेलिजियन  कम्पनी  att  जापान  की  निशान  इलेक्ट्रिक  कारपोरेशन  |

 आई  टी ०  आई ०  बहुत  से  इलेक्ट्रोनिक  उपकरणों  का  निर्माण  करती  है  परन्तु  मुख्य  इलेक्ट्रोनिक

 घाटी  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  जो  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अन्तत  है  पौर  बंगलौर  में  ही  स्थित  है  ।

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  में  निर्मित  इलेक्ट्रोनिक  उपकरणों  को  बंगलौर  टेलीफोन  heed  में  भी  प्रयोग

 में  लाया  जाता  है  |

 सरकार  ने  एक  तकनीकी  समिति  की  स्थापना  की  थी  जिसने  उन  तीनों  कम्पनियों  के  उपकरणों

 के  उत्पादन  के  गुण  दोषों  का  अध्ययन  किया  बौर  एक  मत  से  यह  राय  दीਂ  कि  फ्रकवेन्सी

 सिस्टम  की  देश  में  सब  से  अ्रघिक  प्रा वश्य कता  है  ।  स्वीडन  एरिक सन्स  कम्पनी  तथा  बेल  टेलीफोन

 कम्पनी  के  टेंडरों  में  इस  टाइप  के  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  |

 इस  मामले  के  बारे  में  कुछ  गलत  धारणायें  फैलने  के
 का  रण

 मैं  इस  के  बा  रे
 में  विस्तार  से  कहुंगा  ।

 जब  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  कि  इन  अ्रांकड़ों  को  निकालने  में  गड़बड़ियां  की  गई  हैं  तो

 मैंने  इस  मामले  कों  उत्तरदायी  पदाधिकारियों  को  सौप  दिया  wit  इन  आंकड़ों  में  कोई  अन्तर  नहीं

 पाया  गया
 ।  मुझे इस  सौदे  के  बारे  में  जो  भी  पत्र  प्राप्त  हुए  मैंने  उन्हें  संचार  मंत्रालय  F  भूतपूर्व

 श्री  फिलिप  को  भेज  दिया  ।  श्री  फिलिप  आजकल  भाई  टी०  भाई  के  चेयरमैन

 दूर  संचार  के  प्रभारी  सदस्य  तथा  वर्तमान  सचिव  को  भो  यह  पत्र  भेज  गये  ।

 इन  तीनों  झ्र घि का  रियों
 ने  अलग  अलग  प्रतिवेदन  देकर  मुझे

 संतोष  कि  ०५  ag

 नहीं  गधे  हैं
 ।

 मुझे  बाद  में  पता  लगा
 कि  कुछ  लोग  इस  मामले  में  कुछ  कहना  चाहते

 डाक  श्र  तार  के  सदस्यों  जो  इस  मामले  में  संबंधित  एक  फारस  बुलाई  गई  ग्रोवर  इन

 आंकड़ों  की  दुबारा  जांच  की  गई  ।  ये  आंकड़े  उपकरण  के  संभरण  के  बारे  में  थे  ।  जापान की  कम्पनी

 का  टेंडर  सब  से  कम  कीमत  का  था  हालांकि  वह  कोल्ड  मल्टीपल  फ्रीक्वेंसी  सिंग रन लिंग  उपकरण

 के  लिये  नहीं  था  ।  उससे  afer star  का  टेंडर  बी०  gto  एम०  का  था  शर  स्वीडन  कम्पनी  का

 टेंडर  सबसे  झ्र धि कह  मूल्य  का  था  ।  जहां  तक  पूंजी  उपकरणों  के  संभरण  तथा  तकनीकी

 जानकारी  देने  का  संबंध है  बो०  टी०  एम०  का  tet  सब  से  कम  मूल्य  का  था  {

 fio  dio  एम०  का  उधर  ११४५  लाख  जवानों नो  कम्पनी  का  १३५  लाख  रुपये  दौर

 स्वीडिश  कम्पनी  का  १६२  लाख  रुपये  का  था  ।  कपा  रखाना  स्थापित  करने  र  उपकरण  देने  की

 मिलीजुली  लागत  जा पानों  कम्पनी  के  सम्बंध  में  ४४६  लाख  द-साल  टेलीफोन  कम्पनीਂ  के

 सम्बंधों  ४६४  लाख  रुपये  अर  के  सम्बंध  में  LI9&  लाख  रुपये  थी  ।  परन्तु  जा  पानी प्रणाली

 को  श्रमिक
 उपयोगी  सहीं  समझा  गया  ae  का  टेंडर  बहुत  मंहगा  था  ौर  उनकी  साम्य

 भागीदारी  श्रौरविदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  संबंधी  शर्तें  भी  कठिन  थी  ।  बेल  टेलीफोन  कम्पनी  के  प्रस्ताव

 के  सम्बंध  में  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  बेल्जियन  ऋण  से  पूरी  को  जा  सकती  थी  जो  कभी  तक

 प्रयोग  में  नहीं  लाया  गया  था  ।

 थ  हरि  बिष्णु  कामत  :  स्वीडिश  कम्पनी  को  इस  बारे  में  श्रमिक  अनुभव  है  |
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 २६  १६६४
 ऋण

 अनुदानों  की

 श्री  श्र०  क०
 सन  :

 मैंने
 जो

 पहली  कांगेस  बुलाई  थी  उसमें  मैंने  इस  बात  पर  जोर  दिया था

 ate  तकनीकी  विशेषज्ञों  को  दोनों  प्रस्तावों  के  गुण  दोषों  पर  विचार  करने  के  लिये  कहा  था  ।  परन्तु

 वे  इस  fra  पर  पहुंचे  कि  स्वीडिश  कम्पनी  का  उपकरण  बेल  कम्पनी  के  उपकरण  की  तुलना  में

 ग्रसित  उत्तम  किस्म  का  नहीं  था  ।  किसी  विशेषज्ञ  ने  यह  मत  व्यक्त  नहीं  किया  था  कि  बेल्जियन

 उपकरण  घटिया  किस्म  का  था  ।  हों  एक  विशेषज्ञ  ने  यह  कहा  था  कि
 “

 एरिक सन्स  को  इस  का  श्रमिक

 प्रभुत्व  है  ale  उन्होंने  ही  क्रोस  बार  प्रणाली  का  अविष्कार  किया  है  ।  चूंकि  हमें  आई  डी०  To

 के  ऋण  का  उपयोग  करना  ६  भी  बातें  हैं  जिनको  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशी  मुद्रा  की  प्रात

 तथा  ग्रन्थ  सुविधायें  प्रस्ताव  के  स्वीकार  करने  में  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  यदि  स्वीडिश  कम्पनी  भ्र पनी

 कड़ी  शर्तों  को  ढीला  करने  के  लिये  सहमत  होती  तो  हम  उनके  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  सकते  थे

 उस कं  पती  के  प्रतिनिधि  ऐसा  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  थे  ।  हमने  टेंडरों  की  अच्छी  तरह  जांच  पड़ताल

 की  श्रंगार  हम  इस  परिणाम  पर  पहुंचे  कि  स्वीडन की  कम्पनी  का  भागी दा री
 की  शर्तें  प्रौढ़

 विदेशी

 मुद्दा  संबंधी  सूचियों  ऐसी  थी  जिन्हें हम  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  थे  उन्हें  भ्र स्वी  कार  किया  गया  |

 wa  हमारे  सामने  जापान  कौर  बेल्जियम  को  कम्पनियों  के  प्रस्ताव  रह  गये  थे  ।  यद्यपि  दोनों  देशों  की

 शर्तें  हमारे  पक्ष  में  फिर  भी  हमने  दो  मुख्य  का  रणों  से  बैल  टेलीफोन  कम्पनो  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 किया  ।  पहला  कारण  यह  था  कि  तकनीकी  विशेषज्ञों  ने  फ्रीक्वेंसी  प्रणालीਂ  को  अधिक  उप
 मुक्त

 समझा  कौर  वे  इस  उपकरण  का  निर्माण  ara  से  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  यह  दूसरा  ag  कि  इंडियन

 टेलीफोन  बंगलौर  के  भू तपु वं  तथा  दोनों  प्रबंध  निदेशकों  जो  बहुत  भ्रनुभवी

 व्यक्ति  यह  राय  थी  कि  बंगलौर  में  जापानी  उपकरण  की  अपेक्षा  बेल्जियम  के  उपकरण  का

 अधिक  सरलता  से  हो  सकता  है  ।

 मैं  जा पानों  कम्पनी  के  गण दोषों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  किसी  कम्पनी की

 अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  उनकी  अनुपस्थिति  में  सभा  में  कुछ  कहना  उचित  नहीं

 बेल्जियम  की  कम्पनी
 के

 विद्या  कुछ  समाचार  पत्तों
 में  प्रकाशित  आरोपों  के  बारे  में  हमें  इस

 बात  को  जानकारी  है  कि  कम्पनी  या  उसके  किसी  कमेंट्री  पर  कभी  भी  किसी  प्रकार  की

 जासूसी  का  आरोप  नहीं  था  ।  मैंने  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  को  इस  कम्पनी  के  साथ

 करार  के  बारे  में  निर्णय  लेने  से  पहले  मंत्रिमंडल  के  सामने  रखा  था  ।  इस  संबंध  में  समा  चा  पत्रों  में

 प्रकाशित  खबरों  के  अर्ति  रिक्त  जो  अनेक  प्रतिनिधि न  प्राप्त  हुए  थे  उनकी  मैंने  स्वयं  जांच  की  कौर  मैंने

 ये  प्रतिनिधान जांच  के  लिए  fea  wera  तथा  वैदेशिक  काय  मंत्रालय को  भी  भेजे  ।  इस  पर  पूर्ण

 रूप
 से  जांच  करने  के  बाद  सब  इसीਂ  निर्णय  पर  पहुंचे कि  क  पनी  पर  लगाये  गये  जा  सूची  के  प्रारोप  निराधार

 हैं  ।  ट्यूनीशिया के  समाचारपत्रों में  ये  ares  इसलिये  प्रकाशित किये  गये  थे  कि  ट्यूनीशिया  सरकार

 पर  इस  कम्पनी  ने  कुछ  विशेष  प्रतिकर  के  लिए  दावा  किया  था
 ।  इस  विवाद  के

 कारण  ट्यूनीशिया

 aa  कम्पनी की  ख्याति  को  समाप्त  करना  चाहता था  !

 इस  कम्पनी  का  कार्य  रूप नारायणपुर  स्थित  कारखाने  में  प्रबलता  सराहनीय  इस  कम्पनी  ने

 देश  में  विभिन्न  प्रकार  के  केबल  के  निर्माण  में  काफी  सहायता दी  इसके  कार्य  को  देखते  हुए

 कम्पनी  पर  इस  प्रकार  के  मिथ्या  अ्रारोप  लगाने  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।
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 कू

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  झारोंप  भी  निराधार  है  कि  इस  कम्पनी  को  art  के  सम्बन्ध

 में  अनुभव  नहीं  विदेशों  में  जहां  जहां  मैं  गया  मैंने  वहां  इस  कम्पनी  द्वारा  निमित

 देखे  ।  इसकी  संसार के  सभी  देशों  में  ख्याति है  इसलिये  मैं  फिर  दू  ढृतापुर्वक  कहता  हुं  कि

 बेल्जियन  कम्पनी  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय  बहुत  सोच  विचार  कर  किया  गया  है  ।.

 यह  दुख  की  बात  है  कि  डाक  तार  विभाग  द्वारा  मकानों
 के  निर्माण  में  संतोषजनक  प्रगति

 नहीं हो  पाई  अधिकांश  डाकघर  किराये  के  मकानों  में  हैं  ।'  तमंचा  रियों  के  लिए  विभाग

 श्रावास की उचित की  उचित  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हम  इस  दिशा  में  तेजी  से  काम  करने  का  प्रयत्न

 करेंगे  जिससे  हमारे  डाकघर  यथासंभव  संख्या  में  विभाग  की  ही  इमारतों  में  हों  तथा  डाक

 तार  कर्मचारियों  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  क्वार्टरों  का  यथाशीघ्र  निर्माण  हो

 हम  इस  बातਂ  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  कर्मचारी  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  सहकारी  गृह-निर्माण

 समितियां  स्थापित  जिससे  उन्हें  सस्ते  मूल्य  पर  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि

 सरकार
 से  ऋण

 प्राप्त  हो  हमारी  यह  इच्छा  है  कि  प्रत्येक  कर्मचारी  के  पास  अपना

 मकान  हो  ।  सहकारी  गुह-निर्माण  संस्थानों  को  विभाग  को  mx  से  यथासंभव  सहायता  देने

 प्रयत्न  करेंगे  |
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  से  उचित  राशि  प्राप्त  करने  के  लिए  सदस्यों

 सहयोग  चाहता हुं  ।

 तांबे  के  तार  की  चोरी  हो  जाने  से  कभी-कभी  तार  साधारण  डाक  सेਂ  भेजने  पड़ते  इस

 चोरी  को  रोकने  के  लिए  हम  भूमिगत  तारों  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  तांबे  के  तारों  के  स्थान

 पर  कॉपर-वेल्स  तार  बिछाये  जा  रहे  क्योंकि  इनका  बाजार  भाव  बहुत  कम

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  कहा  है
 कि

 डाक  Wit  तार  as  में  षड्यंत्र रचे  जाते  मैं  इस

 सम्बन्ध  में  यहां  पर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  विशेष  जानकारी  है

 तो  वे  मुझे  एकान्त  में  विस्तारपुवंक  बता  सकते  मैं  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  करने

 के  लिये  तैयार हूं

 जहां  तक  बों  के  एक  वरिष्ठ  सदस्य  का  समय  से  पहिले  सेवानिवृत्त  होने  का  सम्बन्ध  है उन्हों ने

 कुछ  घरेलू  कारणों
 से  भ्र नुम ति  मांगी  थी  ।  उनकी  मांग  उचित  समझी  गई  ौर

 उन्हें  सवा  निवासी
 के  बाद  ग्रसित  अच्छी  नौकरी  करने  की  अनुमति  दे  दी  इसमें  कोई  wafer  कार्य  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  है  |

 एक  आपत्ति  एक  अधिकारी के  पद  को  समाप्त  करने के  सम्बन्ध  में  भी  उठाई  गई  इस

 बारे  में  मैं  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता हूं
 ।  चीन

 के
 आक्रमण

 के
 फलस्वरूप  देश  में

 संकटकालीन  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  ।  सीमाओं  पर  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  डाक  तर  तार  सम्बन्धी

 संभरण  स्थिति  संकट  में  पड़  गई  थी  ।.  सलिए  डाक  कौर  तार  विभाग  में  एक  पूर्णकालिक  भ्रष्ट  कारी
 की  ग्रावश्यंकता  पड़ी  क्योंकि  टेली  कॉमिनिकेशन  अथवा  विकास  अधिकारी

 संभरण
 की  बढ़ती  हुई
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 ६  १८८६  अनुदानों  की  मांगें
 ण

 मांग  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  थे  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इ ंडायन  टेलीफोन  इण्डस्ट्री

 बंगलौर  के  प्रबन्ध  निदेशक को  इस  पद  पर  नियुक्तਂ किया  गया  ।  उन्होंने इस  कार्य  को  बड़ी  लगन

 are  योग्यता  सेਂ  किया  शौर  उनके  लगभग  ८  महीने  के  कठोर  परिश्रम  के  फलस्वरूप  संभरण  की

 स्थिति  इतनी  संतोषजनक  हो  गई  है  कि  उनके  सेवानिवृत्त  होने  पर  इस  पद  की  झावश्यकफता

 नहीं  रही  शर  यह  पद  समाप्त
 कर  दिया

 गया

 हम  प्रति  वर्ष  जनता  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  को  दृष्टि  में  रख  कर  महान  व्यवसायों  की

 स्मृति  में  डाक  टिकटें  जारी  करते  इस  वर्ष  राजा  राम  मोहन  राय  तथा  कुछ  अन्य
 व्यक्तियों

 की  स्मुति  में  टिकटें  जारी  करने  का  काम  हाथ  में  लिया  गया  इसलिये  इस  समय  न्य  व्यक्तियों

 की  स्मृति  में  टिकटें  जारी  करने  सम्बन्धी  सुझावों  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अन्त  में  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  को  धन्य॑वाद देता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  a  मैं  सभी  कठौती  प्रस्तावों  को  मतदान के  लिये  रखूंगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  द्रवित

 हुए  ॥

 All  the  cut  Motions.  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  ढारा  डाक  झ्र  तार  विभाग  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  क  rem
 | ही  ए  रखी  गयीं

 तथा  स्वीकृत हुईं
 o_o

 The  following  Demands  in  respect  of  Department  of  Posts  and

 Telegraphs  were  put  and  adopted:~-

 —————  ििवतवातमतताताताााा  नलानाਂ

 माम  area  राशि

 संख्या

 रपये

 ng  डाक  तथा  तार  विभाग  G,&V,000

 €€  समुद्र पार  संचार  सेवा  *  L, VY, 85,000

 १००  डाक  तथा  तार  B23, ¥Y,9G,0  0७

 १०१  सामान्य  राजस्व  को  डाक  तथा  तार  का  लाभांश रक्षित  निधि  में

 विनियोग  |  १  2,08,  59,000

 १०२  साफ  तथा  तार  विभाग  का  अन्य  राजस्व  व्यय  RB  RE,  oo

 १४५  डाक  तथा  तार  विभाग  का  पूंजी  परिव्यय  से  नहीं  दिया

 गया  )  25,  R32,  9,0  90

 S%  डाक  तथा  तार  विभाग  को  at  पूंजी  परिव्यय  ¥R,  29,000
 ननि
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 Demands  for  Grants  Chaitra  6,  1886  (Saka)
 OO  सर  810 ह

 गवाया  तथा  कृषि  मंत्रालय

 वर्ष  १६६४-६५  के  लिए  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रसतुत

 की  गई ं:

 ग  ग  anne  at  gpentnt  Catan  rateer

 ait  wear  राशि

 संख्या

 od  ae  ee

 रुपये

 शे  खाय  dat  बाकी  मंत्रालय  99,9%,000

 5७  क्रि  ¥,00,%  8,000

 qs  कृषि  अ्नुसन्ध  £525,  23,000

 RE  पशु-पालन  g,°  ४  3,000

 Vo  वन  WV, CZ,000

 e ्  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  %9,0G,X2%,00 °

 2,919,000 Ww  वनों  पर  पूंजी  परिव्यय

 खाद्यान्नों  की  खरीद  २.१  EUV,  FR,  0.0
 १२५

 १२६  GY,  ४  3,€9,0  ०० खाद्य  तथा  काष  मंत्रालय  का  अन्य  पूंजी
 परिव्यय

 नहा  Tote  ne

 उपाध्यक्ष  महोदय  ये  मांगें  सभा  के  सामने

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Rasra)  :  It  looks  strange  that  on  one  hand  the

 Government  claims  that  the  production  and  productivity  in  the  Country
 has  increased,  and  on  the  other  hand  the  Government  is  importing  foodgrains

 in  very  huge  quantity.  Both  the  positions  do  not  reconcile  with  each  other.

 So  the  Government  will  clarify  and  state  _what  is  the  real  position  in  the

 matter  of  foodgrains.

 The  Govt.  had  given  an  assurance  to  control  prices  of  foodgrains,  but

 inspite  of  that  prices  have  been  steeply  rising  and  the  position  has  considerably
 deteriorated.  This  is  not  an  Ad  hoc  or  Seasonal  rise  in  prices.  Looking  to

 the  conditions  prevailing,  there  seems  likelihood  that  prices  will  rise  further.

 ‘There  is  a  great  resentment  among  the  public  about  food  situation  and  in  case

 the  Government  does  not  take  adequate  steps  in  the  matter,  it  is  feared  that

 the  position  will  go  out  of  Control.

 It  is  often  said  that  there  is  shortage  of  sugar  in  the  country.  But  that  is

 not  the  factual  position.  In  fact  sugar  is  there  and  hoarded  by  Capitalists  and

 mill  owners  in  stocks.  They  mislead  the  Govt.  and  supply  wrong  statistics.

 The  only  remedy,  according  to  my  mind,  is  that  the  Govt.  should  take  over

 the  sugar  trading  in  their  own  hand,  so  that  the  sugar  problem  may  be  per-

 manently  solved.

 -of  Gur  from  one  state  to  another.
 I  fail  to  understand  why  Govt.  has  imposed  restrictionson  the  movement

 These  restrictions  are  unwarranted  and  lead

 to  smuggling &  black-marketing.  I  find  that  on  the  borders  of  Uttar  Pradesh
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 १६६४  अनुदानों  की
 मांगें

 aud  Bihar,  smuggling  is  going  on  on  a  large  scale.  Govt.  should  therefore  think

 in  terms  of  removing  restrictions  on  movement  of  gur,  so  that  the  prices  may
 come  down.

 Capitalists  of  the  country  demand  that  with  a  view  to  reduce  the  consump-
 tion  of  sugar,  its  prices  should  be  raised  and  the  Govt.  seems  to  be  acting  upon

 But  sugar  is  available  in  black-market  and  not  available  to  villagers
 -at  reasonable  rates.  This  is  being  done  by  big  people  who  claim  to  be  patriots.
 But  the  Govt.  is  unable  to  find  out  where  sugar  has  been  kept  hoarded.

 Govt.  claims  to  have  caused  more  production  of  fish.  But  I  see  that  in

 -comparision  to  past  today  fish  is  sold  ata  much  higher  price.  Similarly,  they
 claim  to  have  improved  breeding  of  animals.  But  it  is  seen  that  previously
 Ghee  was  available  at  one  rupee  a  seer,  and  now  it  is  difficult  to  get  pure  Ghee
 This  is  the  state  of  affairs.

 There  is  enormous  increase  in  prices  and  the  people  are  suffering  a  lot  as  a

 result  thereof.  People  have  to  wait  for  long  for  getting  ration  in  long  queues.
 But  the  Govt.  is  either  not  aware  or  does  not  appreciate  the  difficulties  of  the

 public.

 It  is  stated  that  fisheries  are  being  developed.  But  I  can  say  on  my  own

 personal  experience  that  such  schemes  only  exist  on  the  papers.  Nothing  has
 so  far  been  done  in  this  direction.  Similar  is  the  fate  of  the  other  aspects  of
 animal  husbandary.  The  schemes  to  improve  the  cattle  breeding  are  also
 -on  the  papers  alone.  Practically  there  is  no  progress.  A  few  big  people  bring

 And  it  is  declared their  cattle,  show  them  to  the  officers  and  obtain  prizes.
 that  cattle  breeding  programmes  are  implemented.  Almost  same  tactics  are

 being  employed  in  the  field  of  vegetable  production.

 In  this  way  lot  of  public  money  was  being  wasted  on  animal  husbandary,
 fisheries,  Van  Mahotsavas  and  similar  other  things.  In  certain  places  in  UP.,

 money  has  been  granted  for  developing  fisheries,  but  there  was  neither  any  pond
 nor  any  fish.  That  was  not  the  way  the  Government  should  function.  It  was

 high  time  that  all  these  things  should  be  stopped.  No  money  should  be  spent
 on  such  schemes  which  produce  no  result.  If  we  continue  this  habit  of

 believing  wrong  figures  nothing  would  be  added  to  the  progress  of  the  country.

 Food  situation  is  worsening  and  if  we  do  not  solve  it  then  we  will  have
 to  face  heavy  odds.

 Propaganda  is  being  carried  on  that  cultivators  should  use  fertilizers.  But

 itis  rally  verydisheartening  to  note  that  Rourkela  Fertilizer,  that  was’sold  in  the

 market,  was  adulterated,  though  the  fertilizer  was  received  in  sealed  packet.

 My  submission  is  that  it  is  a  very  serious  matter  and  the  Government  should

 have  thorough  probe  into  this  matter  and  penalise  those  who  were  responsible
 for  this  anti-social  act.  Nobody  should  be  allowed  to  play  with  the  country’s
 interest  and  earn  undue  profits.  This  is  also  pity  that  the  price  of  the  Fertilizer
 is  so  high  that  ordinary  farmer  cannot  afford  to  buy  it.  And  the  fertilizer  is

 to  buy  fertilizer.
 being  given  to

 those  who  are  unable  to  use  it.  People  are  sometimes  compelled

 Government  had  been  raising  the  slogan  of  Cooperative.  There  is  no  doubt

 about  it  that  if  properly  developed  the  cooperative  farming  was  one  of  the

 methods  by  which  we  could  improve  our  agricultural  production.  There

 has  been  much  ado  about  nothing.  Government  has  practicallly  done

 nothing  to  encourage  the  Cooperative.  Over  and  above  this  is  also  an  open

 ROXY  2755



 Demands  for  Grants  March  26,
 1964:

 [Shri  Sarjoo  Pandey]

 secret  that  the  attitude  of  the  bureaucratic  machinery  was  very  hostile  towards.

 Cooperative  farming.  The  net  result  of  all  this  has  been  that  there  is  absolutley
 no  progress  in  this  direction.  Our  bureaucratic  machinery  is  full  of  those  who
 have  been  the  henchmen  of  Britishers.  We  cannot  bring  socialism  with  the

 help  of  these  officials.

 We  must  also  understand,  that  in  order  that  the  agricultural  production:
 should  increase,  it  must  be  seen  that  cultivator  gets  the  land.  The  government
 should  see  that  the  land  is  given  to  the  aetual  tiller  of  the  land.  Together  with
 that  the  proper  provision  of  adequate  facilities  of  irrigation  should  also  be.
 made.  This  is  also  very  necessary.  The  food  and  agriculture  Department
 should  also  be  responsible  for  Irrigation.  There  should  be  proper  coordination:

 between  the  different  departments  of  the  Government  which  are  dealing  in

 providing  facilities  to  the  farmers.  When  the  farmers  are  compelled  to  give
 sugarcane  to  the  Mills,  Mills  should  also  be  asked  to  help  the  farmers.

 I  would  also  urge  that  the  Government  should  start  the  wholesale  trade
 in  foodgrains  themselves.  If  we  allow  the  present  plight  to  continue  then  no-

 I  feel: body  can  save  the  country.  Our  enemies  are  standing  on  our  borders.
 that  the  Hon.  Minister  will  not  feel  offended  by  this  criticism  but  will  give
 serious  and  dispassionate  consideration  to  all  the  points,  which  I  have  placed.
 before  the  House.  Therein  lies  the  good  of  the  country.

 Shri  D.  5.  Chaudhuri  (Mathura)  :  Although  I  have  great  regards  for
 the  Honourable  Minister  personally,  but  I  want  to  criticize  his  policy.  The

 production  in  the  country  is  not  increasing.  In  1962-63  the  production  figure  is

 787  lakh  tons  while  in  1961-62  this  was  810  lakh  tons.  Similarly  foodgrain:
 imports  are  also  increasing  day  by  day.  In  1964  we  are  going  to  import  wheat
 worth  2,50,89,49  thousand  Rupees.  Our  farmers  are  doing  utmost  to  increase

 We  want  to the  production  but  their  resourcelessness  comes  in  the  way.
 increase  the  production,  but  we  are  not  paying  any  attention  to  the  economic
 condition  of  the  farmer.  We  want  milk  but  do  not  like  to  feed  the  cow.  Also
 the  farmers  are  not  getting  the  adeaquate  price  of  their  produce.

 Therefore  my  submission  is  that  the  Governgent  should  try  to  analyse
 carefully  the  causes  of  the  fall  in  production.  The  Government  should  also
 see  that  the  economic  condition  of  cultivator  should  also  improve.  Until  and
 unless  we  do  something  concrete  in  this  direction,  nothing  can  raise  our  produc-
 tion.  I  am  of  the  opinion  that  it  was  not  that  our  farmer  required  any  kind  of

 expert  advice  or  guidance  on  agricultural  matters.  He  is  quite  well-versed
 in  his  work  and  knows  his  job.  what  is  required  is  to  see  that  his  problems
 and  difficulties  are  solved.  Farmers  should  also  be  assured  of  the  remunerative

 price.  Without  that  he  will  have  no  incentive  to  produce  more.  We  are  spend-
 ing  crores  of  rupees  on  imports.  If  that  amount  is  spent  on  our  own  cultivators
 the  situation  can  improve  considerably.  I  [am  of  the  opinion  that  Goverment

 help  does  not  reach  the  farmers  directly.  I  have  seen  the  working  of  Council
 of  agricultural  research,  Indian  Central  Cotton  Committee,  the  oil  seeds
 Committee.  nobody  seems  to  have  been  worried  about  the  real  fate  of  the
 cultivators.  Package  programme  Schemes  have  also  met  with  failure.

 I  dont  think  the  Government  policy  is  against  the  cultivator.  But  there  are
 certain  things  which  are  realy  deterimental  to  the  interests  of  the  farmers,  for
 instance,  the  restrictions  on  the  movement  of  Gur  had  meant  lesser  price  to
 the  cultivator  and  more  profit  for  the  middlemen  and  traders.  The  same  is  the
 situation  regarding  wheat.  The  proposed  restrictions  on  wheat  would  ultimately
 benefit  the  hoarder  and  trader.  If  the  Government  had  real  sympathy  for  the
 poor  cultivator,  which  is  claimed  it  had,  it.  must  act  accordingly.  We  have
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 अनुदानों  की  मांगें ६
 चैत्र

 १८८६

 May  be  permitted  to  express  ourselves  independently  and  vote  freely  on  the
 been  constantly  supporting  the  Government  for  the  last  12  years.  Now  we

 policy  of  Government  regarding  agriculture.

 थी  नरतिस्टा  रेड्डी
 :

 उपाध्यक्ष  पिछले  कुछ  समय  से  खाद्य  तथा  ऋषि

 ने  देश के  राष्ट्रीय जीवन  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  बनाया  सरकार का  भी  काफी  ध्यान  इस

 fear  की  me  गया  मेरे  विचार  में  सरकार  कृषि  के  क्षेत्र  में  गलत  नीति  चला  रही  वह

 इस  मामले  में  अपनी  आखों  पर  रूस  की  एनक  चढ़ाये  हुए  है  हिसार  उनको  यह  गलत  भ्रान्ति  हो  गयी  है

 कि  उनकी  बातें  समाजवादी  ढांचा  निर्माण  कर  रही  संसद  में  कीमतों  की  वृद्धि  के

 बारे  में  चर्चा  होती  कई  वर्षों  से  कीमतें  बढ़  रही  श्राम  लोगों  का  दृष्टिकोण  उप

 के  हित में  ही  रहता  क्योंकि  उनकी  संख्या  बहुत  ज्यादा  इस  पर  भी  वह  किसानों को
 भी

 नाराज़  करना  नहीं  चाहते  ।  कांग्रेस  सरकार  जानती  है  कि  वह  किसानों  की  सहायता  से  ही  राज

 सरकार  की  गद्दी  पर  विराजमान  है  ।  सरकार  इस  दिशा  में  कोई  ठोस  काय  न  करके  केवल

 बीच  के  आदमियों  को  ही  कोसती  चली  जा  रही  सारा  दोष  बीच  के  व्यक्ति  पर  ही  डाला

 जा  रहा  है  परन्तु  कीमतें  कम  होने  पर  अन्ततोगत्वा  हानि  किसान  अथवा  उत्पादक  हो  की  होगी  |

 सरकार  व्यापार करने  जा  रही  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  खाद्य  को  राज्य  व्यापार  करना

 और  चावल  की  मिलों  को  सरकारी  कब्जे  में  लेना  एक  गलत  कदम  होगा  ।  इसका  परिणाम  ag

 होगा  कि  किसानों  में  गरीबी  कौर  बेकारी  बढ़  जायेगी  wie  वह  अपना  खेती  का  पेशा  छोड़  कर

 we  क्षेत्रों  में  चले  इससे  सारे  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  छिन्न  भिन्न  हो  जायेगी  |

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  की  खाद्यान्न  की  कीमतों  के  मामले  में  हस्तक्षेप

 HCH
 कौर  रियाया

 के  जीवन  को  मस्त-व्यस्त  नहीं  करना  चाहिए  ।  यदि  सरकार  ने  हस्तक्षेप  किया

 तो  इसके  भारी  परिणाम  खाद्यान्नों  की  कीमतों  के  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  की

 को  औद्योगिक  वस्तु ग्र ों  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  करना  चाहिए  जिनसे  ठेकेदार  ate

 बाजारी  करने  वाले  भारी  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।
 देश  में  ऐसे  भाग  जैसे  रायल  सीमा  गौर  राजस्थान

 के  कुठ  इलाके  जहां  ata  ही  wats रहता  है  वहां  wera  की  स्थिति  समाप्त  करने  के  लिए

 मंत्रालय  को  कुछ  कार्यवाही  veer  करनी  चाहिए  ।  उन  इलाकों  में  गहरे  नलकूप  लगाने  की

 कारवाई  की  जानी

 मैं  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्री  स्वर्ण  सिंह  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  tae  के  जीवन  में

 खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  प्रनावश्यंक  हस्तक्षेप  करने  का  प्रयत्न  न  यदि  सरकार  विशिष्ट  श्रेणी

 की  जनता  की  सहायता  करना  चाहती
 तो

 वह  उनको  सस्ते  दामों  पर
 अनाज

 सरकार  को

 चाहिये  कि  वह  कृषि  नौ  औषधियों  शादी  के  दामों  को  कम

 करने  का  प्रयत्न करे  ।  यदि  ऐसा  कर  दिया  तो  कृषि  जिनसों  के  दाम  झपने  श्राप कुंभ  हो

 मंत्री  ने  कीमतों को  बढ़ाने का  कारण  प्राकृतिक  विपदायें  बताया  है  ।  परन्तु  उन्हें  कीमतों  की

 शाक्तिक  एवं  प्राथमिक  शक्तियों  के  पारस्परिक  प्रभाव  के  ऊपर  छोड़  देना  चाहिये  |

 देश  में  राजस्थान  तथा  रायलसीमा  में  हमेशा  ware  की  स्थिति  बनी  रहती  सरकार

 को  उसको  ठीक  करने का  प्रयास  करना  चाहिये  ।  जब  सहारा  में  नलकूप  खोदे  जा  सकते  तो

 राजस्थान  या  रायलसीमा  के  अकालग्रस्त  क्षेत्रों  में  क्यों  नहीं  खोदे  जा  सकते  ?  यदि  रायलसीमा
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 Demands
 for  Grants  Chaitra  6,  1886  (Saka)

 [al नरसिम्हा

 में  १०  या  १५  करोड़  रुपये  करके  एवं  खोदे  जायें  तो  वहां  सिचाई  के  लिये  पर्याप्त  जल  उपलब्ध

 हो  सकता  है  कौर  अकाल  हमेशा  के  लिये  वहां  से  समाप्त  हो  जाये  |

 सुखा  वाले  क्षेत्रों में  जहां जहां  सिचाई  के  लिये  जल  मध्यम  श्राकार  की  चीनी  फैक्टरियों

 बारू  की  जायें  क्योंकि  गन्ने  के  लिये  कम  जल  की  आवश्यकता  होती है  ।  रायलसीमा में  एसा

 करने की  श  ड़ी  श्रावश्यंकता हैं  ।  इसके  बहुत  wes  परिणाम  निकलेंगे
 ।

 देश  में.बहुत बड़ा  भूभाग  ऐसा  है  जिस  को  साफ  कर  के  कृषि  के  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  ।'

 इस  के  लिये  ट्रैक्टरों  orf  की  आवश्यकता है  ।  सरकार को  इन  साधनों  का  प्रबन्ध  करना

 ताकि  अधिकाधिक  भूमि  खेती  के  योग्य  बनाई  जा  सके  ।  मंत्री  जी  इस  a  विशेष  ध्यान कें

 site  इसे  कार्य  रूप  में  परिणत  करें  ।

 कृषि  विभाग  द्वारा  इमारती  लकड़ी  के  वृक्ष  लगाने का  काम  सराहनीय है  ।  परन्तु  वनों  को

 बेहरमी  से  काटा  जाता  है  ।  हज मन  में  भी  एक  बार  वृक्ष  काटे  वर्षा  बन्द  हो  गई  |  तब  वहां

 काटने पर  प्रतिबन्ध लगा  दिया  गया  कौर  वर्षा  होनी  हो  गई  |  देश में  वबन महोत्सव  तो  we

 किया  परन्तु  होता  यह  है  कि  अफसरों  के  दफ्तरों  की  दीवारी  में  प्रति  वर्ष  वृक्ष  लगाये  जाते  हैं

 जब  तंक  वृक्ष  काटने  का  द्ण्ड  न  TAT  इस  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |  ए  सा  उपबन्ध  करने  पर

 ध्रच्छीਂ  वर्षा  हो  सकती  है  ।

 देश  में  कामों  की  खे  ती  होती  है  ।  श्राम  सभी  फलों  में  सर्वोत्तम  है  ।  इस  का

 निर्यात  बढ़ाने की  are  विशेष  ध्यान  दिया  जाए  |  इस  के  लिये  शीतागार  की
 व्यवस्था  करनी

 गी

 हजारों पशु  प्रति  मरते  क्योंकि उन  की  श्र ७ अरार  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  पशु  चिकित्सालय

 नगरों में  गांवों में  नहीं  ।  सरकार  को  गांवों  में  चिकित्सालय  खोलने  ५ चाहिये  कौर  विशेष  नस्ल

 के  पात्रों  का  प्रजनन  बढ़ाना  चार्ली  जो  कम  खा  कर  afar  काम  करें  |

 मत्स्य  पालन  कौर  पालन  पर  बचें  करना  व्यर्थ  है  ।  उस  धन  को  घि  विभाग के  लिये

 लगाना  चाहिये  ।

 कृषकों  में  जोश  कौर  काम  करने  की  भावना  होने से  ही  कृषि  का  विकास  हो  सकता  है  ।

 परन्तु  सरकार  को  भूमि  संबंधी  नीति  के  कारण  किस।नों  में  उदासीनता  दिखाई  देती  है  ।  भूमि  सोमा

 शर  काश्तकारी  विधानों  के  कारण  लोग  भूमि  पर  धन  लगाने  में  असमय  जब  उद्योग  से  लोग  धन

 कमा  कर  अधिया  उद्योग  बना  सकते  हैं  किसान  को  aa  ग्रसित  कमी  रखने  का  अधिकार  नदिया

 जाय ?  यह  सर्वथा  अ्रन्याय  है  कि  उद्योगपतियों को  तो  पनपने दिया  जाता  है  कृषकों  के  ऊपर

 प्रतिबन्ध  लगाया  जाता है  ।  संविधान  संशोधन  सीधे यक  तुरन्त  वापिस  लिया  जाए  ।

 देश  के  प्रत्येक  नागरिक  में  सन्तोष की  भावना  है  कौर  किसानों में  रोष  सर्वाधिक है  ।

 यहां  फ़ांस  के  आन्दोलन  से  पहले  वाला  वातावरण  है  ।  मैं  सरकार  से  कहूंगा  कि  वह  देश  की  जनता

 की
 भावनाओं

 को
 अनुभव

 क्योंकि  तप्त  हृदयों  के  उदगार  सम्राटों  के  सिंहासनों  को  हिला  दिया

 करते हैं  ।
 सरकार

 को  सड़क  रहना  चाहिये  |
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 २६  qeRe  अनुदानों  की  मांगें
 ह

 Shri  J.  P.  Jyotishi  (Sagar)  :  Agriculture  is  the  major  industry  of  our

 country  and  foodgrains  or  food  is  the  primary  need  of  human  beings.  As
 such  importance  of  agriculture  and  food  need  not  be  over  emphasised.  No

 doubt,  Govt  has  done  something  for  agriculturists,  but  much  remain  still  to
 be  done  for  improving  the  condition  of  agriculturists.  Our  agriculturists
 are  in  deplorable  condition,  and  we  haveto  uplift  them  from  poverty  and
 backwardness.

 Capitalists  of  the  country  behave  like  man-eaters  and  still  they  are  be-

 coming  fat.  They  exploit  poor  people,  and  agriculturists  by  themselves  are
 unable  to  get  rid  of  them.  As  such  the  responsibility  falls  on  the  Govt.  But
 Govt.  is  not  paying  due  attention  to  ameliorate  their  lot.

 शी  gta  ara  त्रिवेदी  पीठासीन  हुए

 |  SHR!  SURENDRA  NATH  DwiIvepy  im  the  Chair

 I  do  not  admit  that  production  has  gone  down.  In  last  two  years  natural
 calamities  are  responsible  for  less  production.  ‘This  is  a  temporary  phase,  and

 we  need  not  be  disappointed.  There  is  vast  land  in  the  country  which  is  lying
 uncultivated.  We  should  reclaim  it  and  bring  under  cultivation.  Five  years
 back  it  was  stated  that  the  land  lying  on  both  sides  of  railway  lines  will  be

 brought  under  cultivation,  but  nothing  is  done.  The  land  should  be  distributed

 among  landless  cultivators.  Committees  should  be  formed  which  should  ensure
 that  no  land  remains  uncultivated  and  the  land  is  given  to  landless  agricul-
 turists.  Strict  action  is  required  for  this  purpose.  We  shall  have  to  work

 sincerely  &  honestly  and  bring  every  inch  of  cultivable  land  under  cultivation
 to  solve  the  food  problem.

 0४  is  a  matter  of  regret  that  we  are  utilising  good  culturable  land  for  setting
 up  factories,  buildings  and  houses.  There  is  no  need  of  expansion  of  big  cities.
 Small  cities  and  towns  should  be  developed.  Factories  and  buildings  can  be
 constructed  on  waste  or  uneven  land  and  culturable  land  can  be  utilised  for

 agriculture  Government.  should  change  their  policy,  which  is  wrong,  and  make

 proper  use  of  land  for  griculture.  No  land  should  be  allowed  to  remain:
 without  cultivation.

 The  land  which  gives  us  food,  should  be  given  proper  manure  and  fertilisers
 to  keep  its  fertility.  We  should  bring  a  scientific  outlook  in  the  Country

 Experiments  of  usage  of  fertilisers  have  borne  good  fruits.  We  should  dissemi-

 nate  the  results  of  researches  conducted  into  agricultural  aspects,  among  farmers.

 But  I  see  that  the  extension  and  publicity  work  in  not  satisfactory.  Gov-

 ernment  should  make  every  effort  to  strengthen  and  improve  their  machinery  so

 that  the  Common  farmer  may,benefit  from  scientific  knowledge  and  produce
 more  by  intensive  cultivation.  We  must  propagate  the  scientific  researches  in

 villages  extensively.

 Govt.  should  pay  attention  to  the  implementation  and  commercialisation
 of  researches.  Scientists  should  be  given  aid  and  facilities  for  conducting

 research,  which  is  so  essential  for  our  progress.

 Govt.  provides  every  facility,  2.6.  cheap  credit,  cement,  iron,  steel  etc.  for

 setting  up  industries.  But  these  facilities  are  not  given  to  farmers,  as  taccavi

 loans  for  sinking  wells,  cem  ent  or  other  material  required  for  agriculture.

 Unless  we  meet  out  the  requirements
 of  agriculturists,the  country  cannot  make

 Progress.  All  these
 facilities  should  be  provided  to  agriculturists.
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 ‘Demands  for
 Grants  March  26,  1964

 Small  farmer  serves  the  country  most,  like  a  soldier  defending  our  frontiers.

 Similarly  labourers  are  doing  important  work.  We  should  do  something  for
 them.  Farmers  with  5  Acres  of  land  should  be  exempted  from  revenue.

 I  will  suggest  that  a  register  should  be  maintained  by  farmers  to  indicate
 the  progress  made  by  him  in  the  matter  of  production  and  loans  or  taccavis
 should  be  granted  on  the  basis  of  the  progress  shown  by  agriculturists.  This
 will  go  to  increase  production.

 Every  farmer  should  divide  his  land  into  two  parts;  on  one  part  he  should

 grow  cash  crops,  and  on  the  other  part  he  should  grow  foodgrains.

 Factories  should  be  set  upto  process  cashcropsina  particular  area.  Where

 sugarcane  is  grown,  sugar  factories  may  be  established  on  cooperative  basis.

 Irrigation  &  use  of  fertilisers  should  be  encouraged.  Where  a  farmer  is

 unableto  dig  a  well,  a  well  may  be  sunk  for  him  and  the  cost  may  be  realised  from
 him  in  easy  instalments.

 Gross,  which  grows  in  forests,  is  often  burnt.  Govt.  should  get  it  cut  and

 processed  and  then  sell  it  in  villages  on  cheap  rates  for  the  animals.

 Costing  of  crops  should  be  undertaken.  When  cost  of  production  of  other
 Commodities  is  done,  why  not  foodgrains  cost  of  production  be  assessed.
 Govt.  should  see  to  it  and  subsidise  the  prices  of  foodgrains.

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किये  गये

 ति

 कटौती  कटोती  का  ग्रा धार  कटौती  की

 राशि

 संख्या

 g  र  wv  y

 ३६  श्री  सुरेख  नाथ  त्रिवेदी  खाद्य  तथा  कृषि  प्रशासन  में  राशि  घटा  कर

 समन्वय  का  प्रभाव  १  रुपयों  कर

 a  जाए  |

 ३६  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  खाद्यान्नों  के  आयात पर  अधिक  राशि  घटा  कर

 निर्भर  रहने  का  श्रथंव्यवस्था  १  रुपया

 पर  प्रभाव  दी  जाए ं॥

 रे  ए  श्री  प्र०  कै०  देव  खाद्यान्नों के  दामों  को  बढ़ने  से  १००  रुपये

 रोकने में  सफलता

 दे  श्री  प्र०  कै ०  देव  खाद्यान्न  समाहार  की  नीति  १७०  रुपये

 2
 x  ज  श्री  To  Ho  देव  उड़ीसा  पश्चिमी  बंगाल  १००  रुपये

 खाद्य  खण्ड  को  समाप्त  करना

 ३६  श्री  प्र०  के०  देव  फसल की  कटाई  के  समय  समाहार  १००

 मुल्य  नियत  करना
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 ६  १८८६
 (1)  अ  को  माँगें

 १  x  रे  v  4

 श्री  प्र्०  के०  देव  कृषकों को कम को  कम  ब्याज  पर  WY  Yoo  रुपये

 देना

 ३६  श्री  प्र०  के०  देव  qeo  ara थ  का  कार्यो-संचालन

 ak  १७  श्री  प्र०  के०  देव  att  क्षेत्र  में  सह  कार  की  सफलता  १००  रुपये

 ३६  श्री प्र  Wo  देव  १००  रुपये ११  बड़े  पैमाने  पर  समुद्र से  मछली

 पकड़ना  शौर  अन्य  समुद्रीय

 वस्तुओं की  प्राप्ति  ।

 ह है  १२  श्री प्र०  Ho  देव  शीतागार  संयत्रों की  स्थापना  के  १००

 लिये  प्रोत्साहन

 gq  १३  श्री  प्र०  to  देव  qoo  शाये गन्ने  की  कीमत  बढ़ाना

 दे  १४  श्री प्र०  के०  देव  गुड़  की  चोरबाजारी  रोकना  १००

 ay दद्  ्य  श्री  To  के  देव  छोटे  सेक्टरों  का  बड़े  पैमाने  पर  १००  रुपये

 निर्माण

 ETC)  १६  श्री  प्र०  के०  देव  १००  रपये छोटी  जोत  की

 ३६  १८  श्री  प्र०  क े०  देव  स्वान  की  आदतों  को  बदलने  के  १००  रुपये

 के  लिये  विस्तृत
 प्रचार

 डे  १६  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  चावल का  उत्पादन  बढ़ाने  में  qoo  रुपये

 सफलता

 ३६  Re  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  छोटी  सिंचाई  सस्ते  १००  रुपये

 दामों  पर

 दद्  xq  श्री  सुरेन्द्र नाथ  दावे  दी  मूल्य  स्थायीकरण  समिति  का  १००  SY

 स्थापित न  किया  जाना

 रेप  १०० श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  गुड़  के  श्रन्तरज्यीय art  जाने

 पर  प्रतिबन्ध न  हटाना

 श्री  सुरेन ई  रटे  गस  46  द्र  नाथ  द्विवेदी  कृषकों को  न्यूनतम  उचित  १००  रुपये

 कीमतें न  मिलना

 aq  २४  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  पटसन  उत्पादन  के  लिये  सहायता  १००  रुपये

 wit  उड़ीसा  के  पटसन  उत्पादकों

 को  न्यूनतम  मूल्यों  का

 धाव श्वा सन

 ३७  Vo  श्री तू  के०  देव  कृषि  श्रमिकों की  हालत को  1१००  रुपये

 सुधारने  की  जरूरत
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 _  Demands  for  Grants
 Chaitra  6,  1886  (Saka)

 र  र  दे  v  %

 तक  a  ct  SE  SE  ee  a  eR  ee  ce  GE  goes  गए  ा

 ४१  -  नी  प्र ०  के  देव Qe  ave  मुख्यालय  में  भूमि  विश्लेषण  १००  पये

 शौर  विशेषज्ञ  प्राविधिक  सलाह

 देने की  जरूरत

 ६५  श्री To  करे  देव  बढ़िया  के  का  प्रजनन  १००  रुपये

 कौर  वितरण

 RE  १६  श्रीधर  Ho  देव  qoo  रुपये जरसी  पशतूनों का  पड़े  पैमाने
 पर

 प्रजनन

 Vo  ३  श्री So  के०  देव  वन  श्रनुसन्घान  संस्था  देहरादून  १००  रुपये

 आदि  में  वन्य  पशतूनों  सम्बन्धी

 स्नातकोत्तर  पाठ्य-क्रम  ।

 ४७  iow  श्री  प्र०  के०  देव  राज्यों में  वन्य  पशु  प्रशिक्षण  प्राप्त  १००  रुपये

 जीवें  शास्त्री  की  नियुक्ति

 Vo  eX  श्री  To  ०  देव  ata  ara  दवाइयों  के  १००  रुपये

 धुन्ध  प्रयोग  पर  नियंत्रण  की

 आवश्यकता

 Vo  श्री  प०७  Ho  देव  देशान्तरगामी  पक्षियों  के  लिये 9६  १००  रुपये

 विनियम  बनाने  की  ग्रा वश्य कता

 Yo  \9\9  श्री  प्र०  कॉ  देव  कुछ  वन्य  पत्रों  के  पूर्ण  संरक्षण  १००  रुपये

 की  ऑ्रावइ्यकता प

 Yo  ७८  श्री  प्र०  के०  देव  शिकार  के  लिये  veto  जी०  एस०  १००  रुपये

 जी०  कारतूसों  के  उपयोग  पर

 प्रतिबन्ध

 ४०  9&  शी  To  मीठ  देव  कुछ  वन्य  पशतूनों  के  प्रजनन  क्षेत्र  १००  रुपये

 खोलना जिन  की  खालों  की

 निर्यात के  लिये  मांग

 ४०  go  श्री  ्र ०  के०  देव  भारतीय  हाथी  को  मोर  के  समान  १००  रुपये

 राष्ट्रीय पशु  घोषित  करना

 Ve  sq  श्री  Jo  के  देव  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  वनों  को  १००  रुपये

 पैमाने  पर  काटे  जाने से

 रोकने की  जरूरत

 Yo  श्री  व्‌  फै  देव प्र  बिना  खेती  वाली  बंजर  भूमि  पर  १००

 बड़े  पैमाने  पर  बोने  की
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 की
 मांगें

 २६  १६६४

 श  रे  ड  प्र

 न  ge  re  me  ao  ee  a  an

 Vo  प्रे  श्री  प्र०  के०  देव  राजस्थान  व  गुजरात  में  १००  रुपये

 भूमि  में  वन  रोपण  योजना

 को  लागू  करना

 ~
 Yo  aw  a करते el

 श्री  To  के०  देव  झुनिया  को  aa
 पहले  १००  रुपये

 afar  जाति  लोगों  को  वैकल्पिक

 काम  धन्धे  बने  की  जरूरत

 Yo  व्यू  श्री ह  देव  छोटे  वन  उत्पाद  के  उपयोग  के  १००  रुपये

 संबंध में  एकाधिकार  प्रणाली

 की  समाप्ति  की  आवश्यकता

 Yo  श्री To  चू०  देव  ay  संरक्षण  १००  रुपये ae  वन्य  फ्ुभ्रों

 के  लिये  राज्यों  में  राष्ट्रीय  पार्को

 स्थापना

 Vo  a9  श्री प्र०  कठ  देव  तेजी से  समाप्त  होने  वाले  वन्य  १००  रपये

 ast  के  संरक्षण  के  लिये

 ठोस  उपायों  की  भ्रावइयकता

 Yo  oo  श्री  प्री  शि  देव  नवीन  जाति  ण  स्तन  दूध  १००  रुपये

 पिलाने  वाले  पद् त्रों थि  को  रखना

 ४०  पट  श्री  To  क्र  देव  १००  रुपये विदेशी  पर्यटकों  को  cast  को

 देना

 ये  ge  श्री  विश्वास  प्रसाद  .  खाद्यान्न  को  राजकीय  व्यापार

 में  राही  घटा  कर

 १  रुपया कर
 दी  जाए ।

 ३६  qoo  श्री  विश्वास  प्रसाद  भूमि  सुधार  करने
 में

 राशि  घटा  कर

 q  रुपया कर कर

 दी  जाए ।

 9°19  श्री  विश्वास  प्रसाद  उत्पादन बढ़ाने  मं  सफलता  घटा  कर

 १  रुपया  कर

 दी  जाए ं।
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 Demands  for
 Grants  re var  26,  1964

 g  रे

 ३६  {oR  श्री  विश्वास  प्रसाद  खाद्यान्नों की  कीमतों  को  रोकने  में  राशि  घटा  कर

 सफलता  १  रुपया कर

 दी  जाएं
 ।

 रे  4°38  श्री  विश्राम  प्रसाद  सस्ती  दुकानों  को  लगातार  १००  रुपये

 खाया  देने  की

 राहत

 रे  qov  श्री  विश्वास  प्रसाद  अधिकता वाले  क्षेत्रों  में  ठीक  १००  रुपये

 ढंग  से  समाहार करने  की

 जरूरत

 ba  qoX  श्री  fast  म  सभी  श्रत्यावस्यक  पदार्थों  के  १००  रुपयेये

 लिये  anda  नीति  aft

 जारी

 रेप  १०६  श्री  fart  प्रसाद  चावल  की  कीमतें  निर्धारित  करना  १००  रुपये

 २६  qo  श्री  विश्राम  प्रसाद  किसानों से  धान  खरीदना  १००  रुपये

 देदे  qos  श्री  विश्वास  प्रसाद  सरकारी  स्टाक  से  खाद्यान्न  का  १००  रुपये

 वितरण

 दे  १०६  श्री  विश्राम  प्रसाद  बफर  स्टाक  बनाने  की  जरूरत  १००  रुपये

 ११०  श्री  विश्वास  प्रसाद  खाद्यान्न  की  सट्टेबाजी  रोकना  १००  रुपये

 2  १११  श्री  विश्वास  प्रसाद  भण्डार  क्षमता  बढ़ाना  qoo  रुपये

 ३६  ११२  श्री  fart  प्रसाद  खाद्यान्न  के  समुचित  संरक्षण  की  १००

 जरूरत

 ३६  993.0  श्री  विश्वास  प्रसाद  सहायक  खाद्य का  प्रचार  १००  रुपये

 व्यावहारिक  पौष्टिक  श्रीमान

 संवर्धन की  श्रावव्यकता

 रद  qv  श्री  विश्वास  प्रसाद  मत्स्य  ग्रहण  निकाय  १००  रुपये

 ag  4%  श्री  विश्वास  प्रसाद  चीनी  उत्पादन  की  कमी  को  रोकना  १००  रुपये

 दे  ११६  श्री  विश्वास
 गुड़  का  समान  वितरण  १००  रुपये

 डे  RE  श्री  रंगा  रायलसीमा  में  मध्यम  दर्जे  की  १००  रुपये
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 अनुदानों  की  मांगें

 २  a  ह
 ा  ाणनााभाभाभभामा विजा  ee  me  ae  ee  fo—kipand  pae  ा  क  ा  ा  आआ

 ३७  १३१  श्री  विश्राम  प्रसाद  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रमों  को  १००  प्रिये

 तेज  करना

 ३७  q8R  श्री  विश्राम  प्रसाद  प्रशासन  गतिविधियों  में  qoo  पये

 कौर  सम स्वंय  की  जरूरत

 ३७  १३३३  श्री  विश्राम  प्रसाद  कृषि  विकास  के  लिये  राज्यों  को  १००  रुपये

 अधिक  सहायता  देने  की

 जरूरत

 ३७  १३४  श्री  विश्वास  प्रसाद  aire  seq  योजना  का  अधिक  १००  रुपया

 नगरों  और  कस्बों  में  विस्तार

 करने  की  श्रावदयकता

 १३५  श्री  fasta  प्रसाद  भूमि  परीक्षण  कार्यक्रम  में  तेजी  १००  रुपये

 लाये  जाने  की  ऑश्रावश्यकता

 दे  १३६  श्री  विश्वास  प्रसाद  प्रयोगात्मक  नल  कूप  संगठन  के  १००  ura

 कार्य  का  मूल्यांकन करने  की

 आवश्यकता

 29  १३७  श्री  विश्राम  प्रसाद  गो सदन  योजना  के  कार्य  का  १००  रुपये

 मूल्यांकन  करने  की

 यकता

 ३७  १३८  att  विश्वास  प्रसाद  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  कार्य  के  १००  रुपये

 मूल्यांकन करने  की

 यकता

 ३७  z€  श्री  विश्वास  प्रसाद  कृषि  जानकारी  कार्यक्रम  को  तीब्र  १००  रुपये

 करने की  आवश्यकता

 ३3  १४०  श्री  रंगा  किसानों  को  खेती  के  लिये  १००  रुपये

 चित  पूजी  की  व्यवस्था  करने

 में

 १४१  श्री  रंगा  सिंचाई  के  लिये  भूमि  के  नीचे  १००  रुपये

 का  पानी  काम  में  लाने  में

 प्र सफलता

 ३७  १४२  श्री  रंगा  किसानों  को  wits  १००  रुपये

 लब्ध  कराने  में
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 Demands  for  Grants  Chaitra  6,  1886  (Saka)
 लताएंਂ

 १  र  रे  v  श

 वि  अ  ब  ा  य  अ  क  een  ee  ee  oe  tere  toe  oe  अ  क  elo  eh  Se  Sen  SR  AD  NN

 ३७  q¥3  श्री  रंगा  किसानों  को  रियायती  मूल्य  पर  १००  रुपये

 He  arte  देने  में  असफलता

 ३७  vo  श्री  रंगा  किसानों  के  लिये  लाभप्रद  मलय  १००  रुपये

 सुनिश्चित  करने  में  सफलता

 ३७  पर ्५
 श्री  रंगा  हटाने  में  १००  रुपये

 असफलता

 १२५  qvg  श्री  विश्वास  प्रसाद  खाद्यान्नों  का  आयात  बन्द  करने  घटा  कर

 में  अ्रसफलता  १  रुपया

 दी  जोय

 रेप  qvis  श्री  यशपाल सिंह  वितरण  एजस्सी  की  श्रावस्यकता  १००  रुपये

 १४५८  श्री  यशपाल  सिह  कृषि  आयोग  की  नियुक्ति  की  १००  रुपये

 श्रावद्यकता

 रेप  qve  श्री  यदा पाल सिंह  गड़  के  श्रिती-जाने  प्रतिबन्ध  १००  रुपये

 हटाने  की  प्रा वश्य कता

 गन्ने  के  सत्य  में  विधि  की रेप  AXe  श्री  यशपाल  fag  १००  रुपये

 यकता

 े  १४१  श्री  यश्पाल fag  कृषि  उत्पाद  का  उचित  मलय  १००  रुपये

 सुनिश्चित  करने  की

 झा दर यकता

 श्री  यशपाल सिह ३६  qXR  फसल  बीमा  चालू  करने  में  qoo  पये

 विलम्ब

 a  QAR  श्री  यशपाल  '  किसानों  को  बिजली  देने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 ३७  १६६  श्री  यशपाल  सिह  भूमि  सुधार  नीति  १००  रुपये

 qov  श्री  यशपाल  छोटे  ट्रैक्टरों  की  शभ्रावश्यकता  १००  रुपये

 Yo  q94  श्री  यशपाल  fag  वन  सम्पदा  के  परिरक्षण की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 ४०  १७६  श्री  यशपाल fag  वनों  की  रक्षा  के  लिये  afer  १००  रपये

 aq  देने  की  ग्रा वस् यकता rH
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 २६  qaev ग्र तु दानों  को  मांगें

 Oe  ado

 १२५  lg  श्री  यशपाल  सिंह  प्रख्यात  संबंधी  नीति  १००  रुपये

 RY  १७८  श्री  यशपाल  गेहूं  का  संग्रह  १००  रुपये

 रे  १५८४  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  गन्ने के  के  सम्मुख  १००  रुपये

 उपस्थित  संकट

 रे  qs  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  १००  रुपये

 दे  ot  श्रीमती  रेणु  चक्र॑वर्ती  गन्ने  का  रस  निकालने  के  लाइसेंस  १००  रुपये

 की  ऊंची दर

 खाद्यान्नों  में  राज्य-व्यापार दे  १८७  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  १००  रुपये

 965.0  १००  रूपये सिंचाई  संबंधी  कठिनाइयां

 रे  द  १५८६  १००  रुपये श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  खाद्यान्नों  के  व्यापार  में

 खोरी
 समाप्त

 करने  की

 यकता

 दे  १६०  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  अधिक  nite  ऊजड़  भूमि  बांटने  १००  रुपये

 की  अ्रावष्यकता

 9&4  १००  रुपये श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  भूमि  सुधार  लाने  में  सफलता

 दे  १९२  खाद्यान्नों का  रायात  समाप्त  करने  १००  रुपये श्री  कर्णी  सिंहजी

 की  भ्रावश्यकता

 4.0  १९  े  श्री  कर्मी  सिंहजी  gram  की  मूल्य  वृद्धि  रोकने  १००  रुपये

 की  आवश्यकता

 रे६  &yv  श्री  wort  सिंहजी  राजस्थान  में  अकाल  की  aft  १००  रुपये

 स्थितियां  दूर  करने  की

 यकता

 ड े७  १६८  श्री  कर्मी  सिंहजी  राजस्थान भूमि  के  नीचे  पानी  १००  रुपये

 की  खोज
 करने  की

 यकता

 ३७  &&  श्री  कर्मी  सिंहजी  नापा  art  में  १००  रुपये

 गात्मक
 नल  कूप  लगाने

 की

 ae  eet

 आवश्यकता '
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 D  ट

 emands

 for
 Grants  March

 26,  1964

 श  2  दे  ड

 —  pr

 २००  त्री  कर्मी  सिंहजी  किसानों  को  उर्वरक  देने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 RE  २०३  श्री  कर्णी  सिंहजी  राजस्थान  में  प्रस्तुत  अकाल  केਂ  १००  रुपये

 दौरान  कुछ  अच्छी  नस्ल  के

 पशतूनों के  स्वास्थ्य  के  संबंध

 में  तुरन्त  उपाय  करने
 को

 आवश्यकता  a

 १९६  २०७  श्री  कर्णी  सिंहजी  राजस्थान  नहर  संबंधी  योजनाओं  १००  रुपये

 को  समन्वित  करने  की

 यकता

 ३६  २०८  छकती  कच्चे  माल  राशि  घटा  कर श्री  सरजू  पाण्डेय

 कारखाने में  निमित  वस्तुओं  १  रुपया  कर
 के  मूल्यों  में  संतुलन  बनाये  दी  जाय

 रखने में  असफलता

 ६  ok  श्री  सरजू  पाण्डेय  खाद्यान्नों  की  मलय  वृद्धि  रोकने  राशि  घटा  कर

 में  प्र सफलता  १  रुपया  कर

 ba  २१०  श्री  सरजू  पाण्डेय  खाद्यान्नों में  श्रात्मनिभर  बनने  में  राशि  घटा  कर

 2  रुपया  कर

 दी  जाय

 ३६  २११  श्री  सरजू  पाण्डेय
 चीनी  की  मिलों  पर  नियंत्रण  १००  रुपये

 करने में

 दे  RVR  श्री  सरजू  पाण्डेय  खाद्यान्नों  में
 राज्य

 व्यापार  की  Yoo

 आवश्यकता

 २१३  श्री  सरजू  पाण्डेय  छोटी  सिचाई  पा रि योजनायें  १००  रुपये

 frag  करना

 Vw  श्री  सरजू  पाण्डेय  TAT  उत्पादकों का  संकट  दूर  १००  रुपये

 की  आवश्यकता

 ३७  २२०  श्री  सरजू  पाण्डेय  किसानों को  sate  देने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 ्  र९१  श्री  सरजू  पाण्डेय  कृषि  को  उन्नत  ढंग  से  करने  की  foo  रुपये

 आवश़्यकता
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 ६  १८८६  अ्रनदानों की  मांगें
 कागा

 सभापति  महोदय  :  यह  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  हैं  ।

 श्री  कर्णी  साहजी  :  देश  में  खाद्य-संकट  विद्यमान  है
 ।  खाद्यान्नों के  मूल्य  बहुत

 ऊंचे  हो  गये  हैं  ।  सरकार  इस  के  लिए  यह  ्  उपस्थित  करती  है  कि  श्रनावष्टि  कौर  बाढ़ों  के  कारण

 यह  संकट  उपस्थित  ड  है
 ।

 किन्तु  यह  कारण  हन कस गए  क्योकि  बाढ़  कौर  अनावृष्टि की

 परिस्थितियां  तो  हमेशा  से  देश  में  उत्पन्न  होती  रही  हैं  ।  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  से  स्थिति  पर

 प्रभावपड़ा है
 ।  १९४७ से  १६६१  के  बीच  जनसंख्या  में

 ७
 करोड़  की  वृद्धि  हुई  है  ।  यहां  प्रति

 व्यक्ति  केलारीਂ  का  औसत  भी  ser  देशों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  है  ।  १९६६६ तक  हमें  १०  करोड़

 टन  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  होगी  जबकि  हम  केवल  ८  करोड़  टन  का  उत्पादन  कर  इस

 प्रकार  २  करोड़  टन  की  कमी  रहेगी  ।  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सघन  श्रौर  विस्तीर्ण  कृषि

 की  भ्र  नज  प्रारंभ  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 जहां  तक  सघन  कृषि  का  प्रश्न  है  हमें  उनको  शादी  के  प्रति  यूनिट  उपभोग  पर  ध्यान  देना

 होगा  ।  हमारे  देश  में  उर्वरकों  का  उपभोग  भी  er  सब  देशों  से  कम  है  |  सरकार  को  चाहिये  कि

 सरकारी  कारखानों  के  उर्वरकों  को  लागत  के  मलय  बेचें  |

 यहां  पर  सघन  कृषि  करने  के  लिये  व्यापक  क्षेत्र  है  ।  सरकार  इस  ध्यान  दे

 राजस्थान  में  प्रस्तावित  उर्वरक  कारखाना  सूरतगढ़  ज  के  पास  स्थापित  किया  जाये

 योंकि  वहां  निकट  हीਂ  जिप्सम  पाया  जाता  है  ।

 इसके  अतिरिकत  अधिक  से  afr  भूमि
 को

 कृषि  के  ania  लाने  का  प्रश्न  भी  महत्वपूर्ण

 है  इस  देश  में  कुल  क्षेत्र  के  ०६  प्रतिशत  भाग  पर  कृषि  होती  है  ।  कुल  सिंचित  क्षेत्र  ७  करोड़

 एकड़  ही  है  ।  हमें  चाहिये  कि  १०  करोड़  एकड़  क्षेत्र  बड़ी  मध्यम  सिचाई  योजनाकारों  के  और

 yo  करोड़  एकड़  क्षेत्र  छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  श्रन्तगंत्त  लायें  |

 हमारी  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  अत्यधिक  है  कौर  जनसंख्या  भी  प्रतिक्षण  बढ़ती  जा  रही

 है
 ।

 अधिकाधिक  भूमि  को  कृषि  योग्य  बना  कर  अधिकाधिक  उर्वरकों  कौर  बीजों  का  प्रयोग  कर
 के  श्र  सिचाई  तथा  मशीनीकरण  की  सुविधायें  बढ़ा  कर  उक्त  समस्या  को  हल  किया  जा  सकता
 ६.
 e  |

 देश  में  २०४३६०  लाख  टन  चीनीਂ  का  उत्पादन  होता  है  जिस  में  से  अधिक  मात्रा  विदेशी

 मद्रा  का  भजन  करने  के  लिए  विदेशो  में  भेजी  जाती  हैं  ।  किन्तु  जब  चीनी  ही  कमी  होती  है  तो  लोगों

 में  उन्माद  सा  पैदा  हो  जाता  है  जिससे  कमी  कौर  अधिक  हो  जाती  है  ।  इसके  लिए  मिठास  की  कृत्रिम

 की  वस्तुएं  अधिकाधिक  पैदा  करनी  चाहिये  ।

 राजस्थान  के  अकाल  में  माननीय  सदस्यों  कौर  मंत्रालय  ने  बहुत  सहायता  की  है  किन्तु  राज्य

 सरकार  ने  लोगों  की  पीड़ा
 को

 दूर  करने  के  लिए  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  किन्तु  ae  स्थिति

 कुछ  काबू  में  है
 ।

 भारत  सरकार  पी०  एल०  ४८०  के  काफी  राजस्थान  को  दे  ही
 है  किन्तु

 ~ ध्यान  रखना  चाहिये  चारे  के  वितरण
 में  स्थानीय  राजनीति  हस्तक्षेप  न  करे  ।
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 Demand  for  Grants  Chaitra
 6,

 1886
 (Saka) en

 उत्तर  कै  क्षेत्र  में  ४०००  गांवों  में
 दुर्भिक्ष  फैला  सुग्रा  है  ।  उस  क्षेत्र  में  सड़क  का  निर्माण

 यदि  पुरा  न  री  तो  सारा  पैसा  फ़जूल  खर्चे  हो  जायगा  |  बीकानेर  को  ve  लाख  की  जनसंख्या

 में  केवल  २३,०००  लोगों  को  सहायता  दी
 गई

 oy  से  ८०  प्रतिशत  लोगों  को  श्रमी  सहायता

 देवी  ह ै।

 प्र काल ग्रस्त  क्षेत्र  सुविधाओं  की  भी  ग्रा वश्य कता  है  जसे  सस्ते  अनाज  की

 श्रमिकों  के  लिए  कड़ी  धूप  में  बचाव  के  स्थान  शादी  ।  वहां  पर्याप्त  चिकित्सा  सहायता  की  भी  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  ।  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  भी  पर्याप्त  है  ।  थे
 सब

 व्यवस्थाएं  तुरन्त  करनी  चाहियें  ।

 वहां  बुनाई  केन्द्र  भी  खोलने  चाहियें  ।

 राजस्थान  सें  जहां  खारी  पानी  है  कूचों  से  भी  पीने  के  पानी  की  आवश्यकता पूरी  नहीं  होती  ।

 राजस्थान  नहर  से  राजस्थान  पाकिस्तान सीमा  के  लगभग  ४००  मील  के  क्षेत्र  में  सिचाई  की  जायगी

 कौर  उस  से  पीने  के  पानी  की  समस्या कुछ  हद  तक  हल  होगी  |  पिछले  ५०  वर्षों  सेਂ  गाड़ी  द्वारा  वहाँ

 पानी  पहुंचाया  जाता  है
 प्रौढ़

 लोगों  को
 १०

 से
 २०  मील

 तक  की  दूरी  पर  जा  कर  पानी  लाना  पड़ता

 है  ।  प्रधान  मंत्री  मानववाद  शौर  समाजवाद  की  विचारधारा  के  कारण  इस  पक्ष
 में  हैं  कि  वहां

 शीघ्र  पानी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  किन्तु  यह  परियोजना  स्वास्थ्य  are  सिंचाई  मंत्रालयों  के

 बीच घूम  रही  है  कौर  कभी
 तक

 कुछ  नहीं  किया  गया
 ।

 वहां  गाय  की  बढ़िया  नस्ल  पाई  जाती  है  जो  सारे  की  कमी  के  कारण  नष्ट  हो  रहीं  है  ।  कई

 स्थानों  पर  चारे  के  डिपो  खोले  गये  हैं  किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मोटर  गाड़ियों  के  अभाव  के  कारण

 उस  का
 यातायात  नहीं

 हो
 सकता

 |

 मैं  राजस्थान  के  लाखों  लोगों  की  प्रो  से  सरकार  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  राजस्थान

 कै  दुर्भिक्ष  में  जिसके  हम  इरादी  हो  चुके  हैं  वहुत  सहायता  की  है  ।

 देश  में  इस  बात  की  भ्रावश्यकता  है  कि  हर  व्यक्ति  यह  aaa  करे  कि  ag  अपने  कार्यों  से

 नये  भारत  का  निर्माण  कर  रहा  है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :  हमारी  आधिक  विकास

 की  दर  २.४  जनसंख्या  की

 वृद्धि की  २.३  98h 9-82  १६६२-६३
 के  बीच  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में

 २,  ८
 प्रतिशत

 कमी हुई  है  ।

 (  meme  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 |  Mr.  SPEARER  in  the  Chatr

 रिपोर्टे  में  इस  ae  अच्छी  फसल  होने  की  जो  श्राशा  दिखाई  गई  है  वह  दुराशा  में  परिणत  होती

 है  ।

 खरीफ  की  काल  नवम्बर  में  or  जाती  है  किन्तु  उस  के  वास्तविक  ्य  मारे

 सक  नहीं  दिये  जाते  ।

 सामूहिक  कौर  ज़ोरदार  कार्यक्रमों
 के

 बावजूद  हमें  कोई  सफलता  नहीं  मिली  जिस  का
 कारण

 यह  है  कि  हमारी  कृषि  मौसम  पर  निर्भर  करती  है  ।
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 प्रधानों  कीं  २६  qeQv
 ne eo

 कृषि  के  सम्बन्ध  में  मैं  दो  बातों  का  उल्लेख करना  चाहती  हुं  एक  तो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 दल  ने  बहुत  पहले  बताया  था  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कृषि  श्रमिकों  को  उपयोग  में  नहीं  लाया  जाता

 हम  सुनते  रहते  हैं  गि  कृषि  मंत्रालय  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  aga  काम  कर  रहे  हैं  किन्तु

 फिर भी  हमें  सफलता नहीं  मिली  ।  व्यापक  कै  रूप  से  कोई  साधन  व्र पना ना  चाहिये  |

 भूमि  सुधार  की
 यह

 स्थिति  है  कि  जमींदारी  उन्मूलन  के  बाद  में  भूमि  का  पुनर्वितरण  नहीं

 ह्य  कौर  काश्तकार  को  भूमि  नहीं  मिली  ।  कारण  यह  है  कि  हमारी  नीति  स्थिर  नहीं  है  किसान

 को  कोई  भी  स्थिति  के  ग्रीस  नये  विचार  प्रभावित  नहीं  करते  ।  यदि  मद्रास  श्र  पंजाब  के  क्षेत्रों

 में  प्रगति  की  जा  सकती  है  तो  क्या  कारण  है  कि  wer  क्षेत्रों  में  प्रगति  waeg  कयों  है
 ?

 एग्रीकल्चरल  सिचुएशन  इन  इंडियाਂ  के  आंकड़ों  के  प्रसार  खाद्यान्न  की  फलों  बे  ars

 q¥&X3  में  ७८  थे  जो  9&48  में  १११  हो  गयें  rd  निर्वाह  व्यय  ८२  से  ११३  हो  गये  |  इसी  कालावधि

 में  अमरीका  में  खाद्यान्न  के  ग्रां कड़े  €  २  से  १०२  निर्वाह  व्यय  के  आंकड़े  €  ३  से  १०४  हो  गये  ।

 यहीं  कारण  है  कि  यहां  खाद्यान्न  के  मलय  इतने  बढ़  गये  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  प्रो  ध्यान  देना

 चाहिये  और  यदि  कोई  कार्यवाही  न  गई  तो  हम  विकट  परिस्थिति  में  फंस  जायेंगे  ।

 पता  नहीं  सरकार  दिये  कालीन  अल्पकालीन  नीतियों  को  क्यों  कार्यान्वित  नहीं  करती  ?

 रिपोर्टे  में  कृषि  योजना  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया
 कि

 फसलों  के  सम्बन्ध  में
 क्यो

 योजना  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  पटसन  की  फसल  के  कारण  aaa  की  उसने  में  श्रभाव  का  क्षेत्र  है  ।  क्या  हम  sar

 तरह  अभाव  की  स्थिति  में  रहेंगे  ।

 गेहूं  के  क्षेत्रों  की  जो  स्थापना  की  गई  है
 उन

 की  संख्या बहुत  अधिक  है  प्रतीक  उत्पादन

 वाले  राज्य  अपनी  मर्जी  से  अभाव  के  राज्यों  से  सत्य  ले  सकते  हैं  ।  AlIAT & TAU ery  व्यापार  न  लाभ  न

 हानि  के  आधार  पर  होना  चाहिये  ।

 जब  स्थिति की  यह  मांग  है  तो  सरकार  किसी  प्रकार के  नियंत्रण ale  राशनिंग  की  व्यवस्था

 क्यों  नहीं  करती  ।  मैं  ने  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में  यह  सुझाव  दिया  था  कौर  यह  सुझाव  नया  नहीं  है

 बल्कि  राशनिंग  को  समाप्त  करने  वाले  श्री  रफी  भ्रामक  किदवई  ने  भी  कहा  था  सकी  देश  के  कुछ

 नगरों  में  राशनिंग  चाहिये  |  कलकत्ता  एक  ऐ  सा  ही  नगर  है  ।  वहां  बहुत  मात्रा में  अनाज  की

 खपत  होती  है  ate  लोगों  में  खरीद  करने  की  प्रिक  क्षमता  है  कारण  काला  बाज़ारी को

 बढ़ावा मिलता  है  ।  ऐसे  नगरों  में  राशनिंग  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 किसानों  को  मलय  सम्बन्धी  सहायता  देने  से  ही  उन्हें  अधिक  उत्पादन  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया

 जा  सकता  क्योंकि  मध्य  का  व्यापारी  अधिक  मुनाफा  कमाता  है  ।  बाहर  सै  अनाज  मंगाने  पर  हम

 अत्यधिक  खच  कर  रहे  हैं  कृषि  श्रमिकों  का  उपभोग  नहीं  कर  बल्कि  जब  afar  की  स्थिति

 होती  है  तो  उन्हें  कुछ  सहायता  दे  देते  हैं  ।

 है  नये  मंत्री  नये  दृष्टिकोण  को  अरपना  कर  समस्या  को  हल  करेंगे  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  request  that  time  for  the  debate  on  Food  may
 be  extended  because  it  is  an  important  subject.

 Mr.  Speaker  :  If  the  Members  have  any  proposal  to  extend  the  time

 they  may  move  before  the  House.
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 Demand  for  Grants  March  26,  1964

 प्र०
 ठ  चक्रवर्ती :  इस  विषय  के  लिये  १२  घंटे

 का
 समय  होना  चाहिये  ।

 थ्री  इद्रीस  लाल  मल्होत्रा  (  जम्मू  तथा
 :

 शनिवार  को  चर्चा  जारी  रखी  जाए
 शर  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  स्थगित  कर  दिया  जाए  ॥

 थी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 इसके  लिये  हम  सहमत  नहीं  हैं  ।

 थी  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  सभा  शनिवार
 को

 एक  घंटा  श्रमिक  बैठे
 ।

 wea  महोदय  यदि  सभा  तैयार  दो  तो  मुझे  कोई  ध्रापत्ति  नद्दी  ।  सभा  ६-१०

 तक  बैठक  के  लिए  तैयार  है  ।

 कु  माननीय  सदस्य  जी  हो  ।

 भ्या  महोदय
 ।

 श्री  श्री  द्विवेदी  ।

 भी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  खाद्य  तथा  कृषि  के  मामले  में  हम  बुरी  तरह  विफल

 हुए  हैं  ।  इस  से  प्रतीत  होता  है  कि  ३५८. ३५  करोड़  रुपया  व्यर्थ  खच  किया  जा  रहा  है  ।  इस  क्षेत्र

 की  सारी  भ्रम-व्यवस्था  गतिहीन

 रिपोर्ट  में  सरकार  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  २३  लाख  टन  की  कमी  हुई  है
 ।

 कृषि  सम्बन्धी

 विफलता  का  वार्षिक  उत्पादन  कौर  राष्ट्रीय  arr  दोनों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इस  गतिहीनता  के

 बघारे  में  सरकार कहती  है  कि  यह  भी  प्रगति  है  क्योंकि  हम  बढ़ती  हुई  जन  संख्या  के  साथ  कृषि  के

 alan  विकास  की  गति  को  समन्वित  कर  सके  हैं  ।

 चावल  की  स्थिति  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  हम  दो  तीन  वर्ष  में  आत्मनिर्भर हो  जायेंगे  ।  यह

 बहुत
 ही  साहसपूर्ण कथन  है

 मंत्री  महोदय  ने  वचन  दिया  है  कि  सारी  नीति
 को  किसानों  के  ग्र नू कूल  बनाया  जा  रहा  है  किन्तु

 प्रभी  तक  तो  वह  नीति  विदेशी  व्यापार  के  gare  थी  ।
 किन्तु  फिर  भी  हमें  बड़ी  मात्रा

 में  बाहर

 से  wart  मंगाना  पड़ता  हे  ।

 इसका  कारण  यह  है
 कि

 एकीकृत  प्रशासन  नहीं  है  कौर  एकीकरण  मूल्य  नीति  नहीं  दुर्भाग्य

 की
 बात  है  कि

 विदेशी  सहायता  का  २६  प्रतिशत  खाद्यान्न  का  निर्यात  करने  में  खर्चे  कलिया  जाता  है  ।

 ag  स्थिति  देश  के  सम्मान  के  प्रतिकूल  है  ।

 रिपोर्ट
 में  स्थिति

 को
 सुधारने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  बताये  गये

 ।
 यह  तर्क  व्यथ  है

 कि  ,  मौसम
 की

 खराबी  के  कारण  हम  विफल  हुए  हैं  |

 इस  समय  कृषि  प्रशासन  का  काम  इतना  बिखरा  gar  है  कि  किसान  को  पता  नहीं  होता

 उसे  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  किस  विभाग  या  मंत्रालय  के  पास  जाना  चाहिये  ।  भूमि  सुघार  ate

 सस्ते  मूल्य  की  वस्तुद्नों  का  उत्तरदायित्व राज्य  सरकार  का  है  ।  केन्द्रीय  मंत्रालय  तो  केवल  आयातित

 mars का  वितरण  मात्र  करता  है  ।  कृषि  से  सम्बंधित  विभागों  और  मंत्रालयों  का  एकीकरण

 चाहिय े।

 उत्पादन  समिति  ate  समन्वय  समिति  के  अलावा  एक  aa  समिति  बनायी  गयी  थी
 जिसने

 सिफारिश  की  थी  कि  उत्पादन  सरकारी  सेवाओं  के  सम्बंध  में  एक  संगठन  स्थापित करना
 ।
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 ६  Wa,  १८८६  प्रधानों की  मांगें
 अललाना

 इस  सिफारिश  को  केवल  राजस्थान  कौर प॑  जाव
 ने  कार्यान्वित  किया  ।  मद्रास मे सुर  alt  गुजरात

 ने  कहा  कि  ऐसे  संगठन से  काम  नहीं  हो  सकता  क्योंकि वहू  बहुत  बड़ा  हो  जाता  है  त्रौर कि उन्हं कि  उन्होंने  पहले

 ऐसे  ast  बनाये थे  विफल  रहे  हैं
 ।

 कृषि  उत्पादन के  इस  महत्वपूर्ण  पहलू की  कौर  वास्तव  में

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  ॥

 १९५७  में  नियत  की  गई  एक  समिति  ने  मलय  स्थिर  करने  के  बारे  में  सिफारिश  की  थी  किन्तु

 उसकी  प्रहेलक  की  जाती  रही  जिससे  are  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  समिति ने  कहा  था  कि

 अतिरिक्त  अनाज के  क्षेत्र  प्रथम  कर  देने  चाहिये  ।  qa  उसी  बात  को  अन्य  ढंग  से  ग्र पना या जा

 है  ।  समिति  ने  सीमित  समाहार  घौर  थोक  व्यापार  के  समाजीकरण  की  सिफारिश की  थी

 बहुत  क्रान्तिकारी  नहीं  थी  ।  किन्तु  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 मुल्य  का  प्रश्न  जब  भी  उठाया  जाता  है  यही  कहा  जाता  है  कि  किसानों  कौर  उपभोक्ताओं

 में  संघर्ष  वास्तव  में  ऐसा  कोई  संघर्ष  नहीं  है  क्योंकि  इस  देश  में  छोटे  छटे  किसानों की  संख्या  बहुत

 अघिक  att  उन्हें  ware  खरीदना  भी  पड़ता  है  ।  यदि  लाभदायक  मलय  निर्धारित  कर  दिये  जाएं

 तो  न  केवल  उपभोक्ता  संतुष्ट  हो  जायगा  बल्कि  किसान  को  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 मलय  संबंधी  सहायता  से  काई  लाभ  नहीं  होंगा  ।  मूल्य  का  निर्धारण  स्वेच्छा से नहीं कर से  नहीं  कर  देना

 चाहिये  ।  इस  समय  सरकार  की  जो  नीति  है  उससे  किसानों  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  ।

 जापान  कौर  इंग्लैंड  ने  qT  किसानों  को  प्रोत्साहन  दे  कर  ही  प्रगति  set  व्यवस्था
 को  स्थिर  किया

 हैं
 ।

 सरकार  को  निर्णय  करना  है  कि  कया  वे  किसानों  को  पहुंचा कर  उद्योगपतियों  का

 पोषण  करना  चाहती है
 ?

 गांवों  में  किसानों  को  न  विपणन  की  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  न  भूमि  प्रतिकार
 की सुरक्षा  सहकारी

 खेती  की  बातें  कही  जा  रही
 हैं  |

 किन्तु
 ६४५०  लाख  किसानों  को  यह  पराभव  कराना  बहुत  ग्रावश्यक

 है  कि  उन्हें  कृषि  से  लाभ  प्राप्त
 होगा

 |  किन्तु  राज्य  किसानों  पर  अधिकाधिक  कर  लगा  रहे  हैं  जिससे

 वे  हतोत्साहित  ही  होंगे  ।  ५  करोड़  छोटे  किसानों  at  भूमिहीन  किसानों  की  भी  अवहेलना  नहीं  होनी

 afer  ।

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्रमिक  गवेषणा  परिषद  को  कहना  है  कि  fe  उत्पादन  में  ५  प्रतिशत

 विधि  होनी  चाहिये  ।  हम  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़ा  सकते  हैं  ।  मौसम  पर  ही  नहीं  बल्कि  किसानों

 पर
 भी

 आरोप  लगाया  जाता  है  कि  वह  पुराना  हल  प्रयोग  करता  है
 ।  पानी का  इस्तेमाल  नहीं  करता

 किन्तु  इस  स्थिति  का  कारण  यही  हैं  कि  arg  उद्योगपतियों को  तो  सभी  प्रकार  की  सहायता  देते  हैं

 किन्तु  किसान
 को

 यदि  पानी  देते  हैं  तो
 उस

 उससे  योजना  का  सारा  खर्च  वसुल  कर  लेना  चाहते  हैं

 जिसके  द्वारा  पानी  मुहैया  किया  गया  है  ।  पानी  की  व्यवस्था  के  बिना  Fae  उत्सव  से  भी  उत्पादन

 नहीं  बढ़  सकता  |  कटक  चावल  गवेषणा संस्था  का  कहना  है  कि  हुरी  खाद  थे  ५  में  चावल  का

 उत्पादन  २४५००  से  ३५००  टन  किया  जा  सकता  हें  ।  ऐसा  प्रयत्न  करना  चाहिये कि  किसान

 किसी पर  निसार  किये  बिना  हरी  खाद  का  प्रयोग  कर  के  उत्पादन में  वृद्धि  करे  ।  मद्रास की  तरह  दूसरे

 राज्यों  में  भी  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 मंत्रालय  को  अपनी  नीतियों  को  ठोस  बनाना  चाहिये  न  केवल  किसान  के  सम्बंध  भें  बल्कि

 विपणन  प्रौढ़  किसान  की  अन्य  श्रावद्यकताश्रों  व  संबंध  में  भी  |  तभी  मंत्री  का  इन

 aint  के  लिए  समर्थन  मांगना  न्यायोचित  होगा  |
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 en  ys
 Demands  for  Grants  Chaitra  6,  1886  (Saka)

 Shrimati  Satyabhama  Devi  (Jahanabad):  1  rise  tosu  pport  the
 de-

 mands  for  grants  relating  to  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture.

 There  is  talk  everywhere  in  the  House  and  outside  about  shortage  of  food-

 grains.  But  in  spite  of  number  of  projects  we  find  that  there  is  less  produc-
 tion  of  goodgrains  than  the  requirement  of  the  country  and  there  is  no  hope  of

 improvement  this  year  also.  To  make  up  the  shortage  of  foodgrains  we  have

 to  purchase  grains  from  foreign  countries  worth  hundreds  of  crores  of  rupees,
 which  is  a  matter  of  shame.The  planning  should  be  on  fields,  and  not  on  paper
 alone.

 The  prices  are  rising  enormously.  Agricultural  labourer  does  not  get
 sufficient  wages.  The  public  is  experiencing  great  difficulty.  Govt.  will  have

 to  solve  the  problem.  Main  thing  is  to  increase  production.

 Farmer  has  to  depend  upon  nature.  Govt.  should  provide  facilities  of

 irrigation  by  way  of  canals,  wells,  tanks,  minor  irrigation  schemes.  As  such

 Food  Agri.  Ministry  should  take  up  the  question  of  miner  &  medium  irrigation,
 and  farmers  will  help  in  this  endeavour.  This  programme  should  be  chalked
 out  and  implemented  by  districts.  In  my  constituency  people  have  to  wait  for

 long  for  getting  drinking  water.  This  in  the  condition  in  Gaya  district.  Govt.

 should  realise  their  responsibility  and  fulfilit  with  sincerity  and  honesty.  It  15

 the  prime  responsibility  of  the  Govt.  to  provide  food  for  the  people.  ]  hope
 Govt.  will  make  efforts  in  this  direction.

 Shri  Bagri  (Hissar)  :  I  cannot  help  appreciating  Sardar  Swaran  Singh’s
 idea  of  price  fixation  of  foodgrains  with  a  view  to  check  fluctuation  of  price  of

 foodgrains  in  between  two  crops.  But  if  the  difference  between  the  minimum

 prescribed  prices  and  the  maximum  prices  is  more  than  16%  there  will  be  no
 use  of  price  fixation.  I  have  heard  that  forty  to  fifty  per  cent  higher  prices  will
 be  fixed.  That  will  be  harmful  for  the  country.

 India  is  predominantly  an  agricultural  country  and  only  that  ministeris
 considered  successful  who  can  create  an  atmosphere  of  production  within:
 the  country,  by  which  all  may  be  fed.  The  minister  who  depends  upon  imports
 cannot  be  called  a  successful  minister.  For  that  purpose  we  should  provide
 more  and  more  facilities  to  farmers  to  produce  more  and  make  the  country  self-

 sufficient  in  the  matter  of  foodgrains.  A  definite  target  and  policy  should
 be  determined.

 Out  of  30crore  acres  of  culturable  land,  only  6  crore  acres  of  land  is  irrigated.
 We  should  provide  major,  medium  and  minor  irrigation  by  constructing  big
 and  small  dams,wells,tanks  and  other  ways  for  irrigating  the  remaining  24  crore
 acres  of  land.  We  should  do  something  to  reclaim  3  crore  acre  of  land  sub-

 merged  in  water.  There  should  be  bridges  under  big  dams.

 There  is  a  condition  of  famine  in  Haryana,  Rajasthan,and  Gujerat.  Delhi
 is  in  a  better  condition  because  of  the  kind  attitude  of  Govt.  29  kilos  of  sugar  per
 capita  is  given  in  Delhi,  while  in  other  States  only  3  kilos  of  sugar  is  given.  This.
 is  an  example  of  congress  socialism,  of  uneven  distribution.

 18  crore  acres  of  land  can  be  made  cultivable.  Govt.  evicts  the  backward.
 classes  from  land,  who  labour  hard  to  make  the  land  worth  cultivation.  Govt.

 acquires  land  from  cultivators  for  factories  or  other  things,  which  is  bad.  The
 culturable  land  should  not  be  spoiled  in  this  way.

 It  is  strange  that  in  Punjab  production  is  not  much,  but  betterment  levy
 is  charged  from  cultivators.  Itis  shameful  that  this  levy  is  levid  where  there  is:
 no  betterment  in  the  condition  of  farmers.  This  levy  should  be  stopped.
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 q&Ry २६  च्  की
 मांगें

 Prime  minister  once  said  that  he  would  hang  black-marketeers/hoarders
 when  there  was  famine  in  calcutta.  I  donot  talk  of  giving  them  capital  sentence,
 that  their  properties  should  be  confiscated  and  they  should  be  given  strictest

 punishments,
 who  sell  adulterated  things.

 Eggs  &  fish  are  sent  to  Ceylon  and  Burma.When  our  country  is  hungry,

 why  these  foods  are  exported.  We  must  not  export  food  stuffs  at  any  cost.

 Corruption  is  rampant  in  this  department.  Instead  of  capable  scientists

 less  capable  and  experienced  {people  are  placed  on  high  positions,  which

 should  be  avoided.

 Manure  is  made  available  at  high  prices.  We  should  encourage  carbonic

 manures,  Green  manure  and  cowding  are  most  suitable  in  Indian  conditions.

 There  is  famine  like  condition  in  Punjab,  Rajasthan  and  Gujrat  People  die
 of  hunger.  Because  of  the  bad  condition  ofthe  ministry  in  Punjab,  they  are  not

 paying  attention  to  this  problem.  So  I  shall  appeal  to  the  Union  Minister  for

 food  and  agriculture  that  he  should  himself  see  the  condition  there  and  declare

 Punjab  as  a  famine  stricken  state.  The  people  want  employment.  I  fear  the

 people  may  not  revolt  when  thay  do  not  get  work  to  do  and  food  to  eat.

 Our  Govt.  talks  of  fighting  against  China  &  Pakistan.  Prime  Minister  mad
 a  promise  in  the  House,  but  when  the  Chinese  Premier  was  allowed  to  fly  over

 of  self- our  land,  no  voice  was  raised  against  that.  The  reason  is  that95%

 respecting  persons  because  of  hunger,  arenotableto  raise  weapons  against  the

 enemy,  otherwise  it  could  not  have  happened  like  that.  There  is  shortage  of

 fodder  in  Hissar  District  and  much  less  fodder  has  been  given  than  the

 requirement.  I  therefore  appeal  to  the  minister  for  food  and  agriculture  to
 look  into  all  these  things  seriously  and  take  necessary  steps  to  give  relief  to

 the  people  and  the  country.

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्रालय  की  मोटरों

 का  समर्थन  करता  हुं  ।  यह  सराहनीय  बात  है  कि  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलने  वाले  सदसयों  ने

 चनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।  यह  अपने  श्राप  में  fanaa  पैदा  करता  है
 जो  देश  a  विकास  के  लिए

 mare है  ।

 इस  समय  खाद्यान्नों  की  स्थिति  चिन्ताजनक  हैं  हार  चीनी  का  संभरण  भी  अच्छी  तरह  नहीं

 हो  रहा  |  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  स्थिति  का  सामना  करने  थेः  लिए  गंभीरता  से  विचार  कर

 रहा  1.0  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  अनेक  प्रभावी  उठाये  गये  हैं  ।

 मंत्रालय  की  सबसे  बड़ी  सफलता  यह  है  कि  सहकारी  क्षेत्र  में  दलितशाही  चीनी  उद्योग  की

 स्थापना की  गई  है
 ।  इस  समय  देश  में  सहकारी  चीनी  मिलों  की  संख्या  ५७  हैं  जब  कि  यह  संख्या  पहली

 पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  करते  समय  केवल  तीन  थी,इन  मिलों  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  ८.३  लाख

 टन
 है  जबकि  सारे  चीनी  उद्योग  की  कुल  लाइसेंस  प्राप्त  संख्या  ३३.  ६  लाख  टन  है  ।

 देश  में  चीनी  की  are  आवश्यकता को  पूरी  करने  के  लिए  सहकारी  क्षेत्र  में  कूछ  कौर  चीनी
 मिलें  खली  जायेंगी  ।  इस  समय  मंत्रालय  के  पास  सहकारी  क्षेत्र  चीनी  मिलें  खेलने  वे  लिए  लाइसेंसों

 के  लिए  प्रार्थनापत्र पड़े  हैं
 ।

 इन प्रार्थनापत्रों पर  विभिन्न  दृष्टिकोणों प्राप्त  गन्ने  के  संभरण  की
 झा धिक  से  विचार  किया  जा  रहा  हूँ  ।  गन्ना  उत्पादकों  को  चीनी  मिलें  खोलने

 के  संबंध  में  प्राथमिकता  दीं  जाएगी  ।
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 Demands  for
 es  March  26,  1964

 [att

 वर्ष  qegr—-ke  में  सहकारी  क्षेत्र  में  ४१  चीनी  मिलों  ने
 ४  ४

 मीट्रिक  टन  चीनी का  उत्पादन

 किया
 जब  कि  देश  की  १८६  frat ने  कुल  २१.  ६  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  का  उत्पादन  किया  ।  याद

 कुल  चीनी
 के  उत्पादन  का  २२  प्रतिशत है  जब  कि  यह  वर्ष  QeXR—KS  में  केवल  १  ४  प्रतिशत था

 देश
 के  कुछ  भागों  में  सरकारी  क्षेत्र  की  चीनी  मिलों  का  कार्य  संतोषजनक  नहीं  रहा  है  सरकार

 जस  संबंध  में  कमियां  दूर  करने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।

 मैसुर  कौर  राडार  प्रदेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में सहकारी  चीनी  मिलों  में  काफी

 प्रगति  हुई  है  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्र  की  प्राथमिक  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  उन  क्षेत्रों  में  नबीन

 प्रजातंत्रीय  नेतृत्व  का  विकास  हो  रहा  है  ।

 थोरंगा  :  सभी  निदेशक  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामांकित
 होते  हैं  ।

 थी  शिन्दे
 ।

 कुछ  स्थानीय  लोग  रखने  पड़ते  हैं  ।  डा०  गाडगिल  ने  per  हैं  कि  स्वतंत्रता  के  पश्चात

 सहकारी  चीनी  फैक्टरियां  स्थापित  हुई  हैं
 ।

 दूसरी  बात  वह  ग्न भव ष  के
 आघार  पर

 सहकारी  क्षेत्र  में
 परिशोधन  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  ग्रामीण  समाज  में  कृषि  जन्य  बस्तियों  क ेविपणन

 शौर  परिशोधन  की  आवश्यकता  मानी  गई  है  ।

 थी  खाडिलकर  :  क्या  राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  मिलों  पर  कब्जा  करने  के  बारे  में  मुनेशवर
 संकल्प  के  विरुद्ध  एक  शासकीय  टिप्पण  तैयार  किया  गया  था  ?

 श्री  fired :  डा०  गाडगिल  ने  भुवनेश्वर  संकल्प  का  स्वागत  किया है  |  पाठ  सदस्य की  बात

 ठीक  नहीं  हू  ।  बल्कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभापतित्व  में  एक  सम्मेलन  में  फैसला  किया  गया  कि

 सहकारी  क्षेत्र  के  सभी  मिलों  को  लाइसेंस  लेने  चाहियें  |

 TAT  अनुसंधान  कार्य  देश  के  बहुत  से  स्थानों  पर  होता  है  परन्तु  मुख्य  कार्य  तो  कोयम्बटूर  में

 होता  वहां  संसार  के  सर्वोत्तम  किस्म  के  गन्ने  की  किस्म  का  विकास  हो  पाया है
 ।  गन्ने  की  किस्म

 अ्रास्ट्रेंलिया  में  बहुत  विकसित  किन्तु  वे  लोग  भी  हमारे  वैज्ञानिकों  द्वारा  तैयार  सामग्री  का  उपयोग

 करते  यह  हमारे  लिये
 गव  का  विषय  है  ।  काफी  समय  पहले  कॉयम्बटर  अनुसंधान  संस्था में  गन्ने

 की  कई  किस्में  निकाली  गई  जिन  में  सी  ovo  प्रमुख  कौर  उन
 के  द्वारा  भारत  में  गन्ने  की  खेती

 में  प्रा मूल  परिवहन  होने  की  संभावना  थी  ।  यह  किस्म  संसार  की  सर्वोत्तम  किस्म  मानी  जाती  है  ।

 इससे  12-4  प्रतिशत  तक  चीनी  निकलती  हैं  प्रौढ़  १५  था  १६  प्रतिशत तक  बढ़ाया  जाता  है  ।

 सिर
 की  प्रति  एकड  उपज  भी  बहुत  weal  होती  है

 ।
 हजारों  किसान  इससे  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 हमारे  वैज्ञानिकों  ने
 जो

 कार्य  किया  मैं  उस  की
 सराहना  किये  बिना  नहीं  सकता

 ।
 वे  लोग  घन्यवाद

 के  पात्र  हैं
 ।

 इस  किस्म  में  प्रवारा  किस्म  से  भी  अधिक  चीनी  प्राप्त  होती  है
 ।

 परन्तु  भारत  में  प्रमुख

 समस्या
 यह  हैं  कि  अनुसंधान  के  परिणामों  को  किस  प्रकार  बड़े  TATA  पर  सफलतापूर्वक  खेतों  तक

 पहुंचाया  जाये  ।  कोड  फाउंडेशन  ने  प्रति  एकड़  उत्पादकता  प्रौर  उत्पादन  बढ़ाने की  गुंजाइश

 की  है
 ।

 किसानों
 को  इस  को  अधिकाधिक  अपनाना  चाहिये

 |
 इस  दिशा  में  संतोषजनक  कार्य  हो  रहा

 इन  शब्दों  के  साथ  में  सभापति  महोदय  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  विचार  व्यक्त करने  का

 अवसर  प्रदान  किया  |
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 अनुदानों  की  मांगें ३
 १८८६  eet

 संविधान  के
 भ्र  नूद  १४३  के  म्रंतगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय

 को  मामलें  निर्दिष्ट  करने  के  बारें  में  व  काव्य

 STATEMENT  RE  REFERENCE  OF  MATTER  BY  PRESIDENT  TO

 SUPREME  COURT  UNDER  ARTICLE  143  OF  CONSTITUTION

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  मैं  सभा  को  सुचना  देता  हूं  कि  राष्ट्रपति  ने

 उत्तर  प्रदेश  विधान  मंडल  ग्रोवर  उत्तर  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  के  बीच  हाल  ही  में  क्षेत्राधिकार

 az  श्रकषिकारों  सम्बन्धी  विवाद  के  मामलों  का  निदेश  संविधान  के  अनुच्छेद  १४३  के  ग्रन्थित

 उच्चतम  न्यायालय  को  किया  है  ।

 SS  ey

 अ्रनुदानों  की  मांगे
 --

 जारी

 DEMANDS  FOR

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar):  The  successes  and  achievements

 mentioned  by  Mr.  Shinde  are  merely  on  paper  and  do  not  reach  the  farmers,

 and  shortage  of  Gur  and  Sugar  is  an  example  thereof.  So  long  as  Govt.  keeps

 engaged  in  statistics,  the  food  problem  cannot  be  solved.  Nowhere  in  the  re-

 port  it  has  been  shown  that  package  programme  is  successful  in  such  and  such

 areas.  As  such  this  report  is  merely  misleading.

 (  at  थिरुमल  राव  पीठासीन  हुए  ग

 [Sart  THrruMALA  Rao  in  the  Chair]  J

 Instead  of  solving  food  problem  ,  they  have  complicated  it  more.  The  reason
 is  that  we  do  not  cure  the  root  causes.  Village  sucheme  are  not  formulated  pro-

 perly.  Fertilizers,  seeds,  etc.  are  given,  wells  are  sunk,  butall  sample

 surveys  are  recorded  while  sitting  at  home  or  office.  Govt.  tries  to  conceal

 realities,  and  wheat  imported  under  PL-  480  is  given  to  people.

 Punjab,  surplus  in  wheat  production,  is  being  supplied  with  imported
 wheat.  Unless  farmers  are  given  due  return  for  their  labour,  production  is  not

 likely  to  rise.

 Whole  time  or  part  time  farmers  do  not  get  sufficient  for  their  livelihood.

 Scientists  find  costing  of  agricultural  production  difficult.  A  farmer  must  get
 sufficient  price  to  enable  him  to  live  peacefully.

 It  is  claimed  that  cooperative  sugar  mills  have  incerased.  But  if  the  posi-
 tion  regarding  Gur  remains  as  it  is,  sugar  mills  would  not  get  sugarcane.

 Irrigation  has  not  been  increased  in  Suratgarh  &  Jaisalmer  farms  according
 to  their  requirement.  It  is  impossible  to  effect  increased  production,  unless

 difficulties  of  farmers  are  solved.  A  suitable  atmosphere  has  to  be  created  for

 that.

 Fifteen  lakh  villagers  have  joined  armed  forces.  It  should  be  seen  what

 will  be  its  result  on  agriculture.  Production  is  not  increasing  in  proportion  to

 increase  in  population.  In  this  condition  free  trade  and  check  on  prices  is  not
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 Demands  for  Gras  Chaitra  6,  1886  (Saka)
 =

 [Shri  Kashi  Ram  Gupta]

 possible.  The  problem  cannot  be  solved  by  Govt.  taking  over  trading  in  food-

 grains.  Govt.  should  therefore  chalk  out  ten  years  plans  for  agriculture  and
 food.  There  is  shortage  of  38  lakh  tons  of  grains.  Govt.  blames  traders
 but  does  not  guarantee  them  against  loss.  Govt.  should  think  scientifically
 on  controlling  the  system  of  distribution.  It  should  be  planned  how  imported
 wheat  should  be  distributed  on  a  long  term  basis.  Govt.  should  open  fair

 price  shops  in  good  number  in  places  with  more  than  one  lakh  of  population.

 Govt.  should  stick  on  a  definite  policy  of  production  &  distribution.  If

 people  leave  the  bad  idea  framed  about  imported  foodgrains,  the  prices  are

 likely  to  come  down.  Govt.  should  spend  their  own  money  on  purchase  of

 grains,  and  should  not  leave  this  on  traders  who  believe  in  individual  gains
 only.

 Govt.  should  not  interfere  in  prices  at  the  time  when  grains  are  coming
 in  the  market.  The  grains  should  come  to  Govt.  and  then  given  to  agencies
 which  work  under  control  by  Govt.  Prices  should  not  be  fixed,  because
 that  will  restrict  the  farmer  to  bring  his  produce  in  the  market.

 We  should  not  displace  small  or  retail  sale  traders.  We  should  encourage
 and  develop  cooperation.  Politics  should  not  be  allowed  to  enter  cooperative
 movement.  There  should  not  be  discrimination  between  congressmen  and

 opposition  people.

 A  member  has  complained  about  non-availability  of  jawans  for  armed
 forces.  But  that  is  not  true.  People  were  coming  forward  but  they  are  not
 recruited  due  to  Trichoma  disease.  This  disease  is  due  to  non  availability  of

 good  food.  So  good  food  in  sufficient  quantity  must  be  made  available  for
 farmers  so  that  they  may  be  in  a  position  to  work  hard  and  produce  more.
 For  that  ten  years’  plans  should  be  formulated.

 श्री  ao  ato  मोरे  :  सभापति  सरकार  aft  के  सम्बन्ध  में  उसी  नीति  पर  चलती

 रा  रही  है  किस  पर  ase  चलते  श्रे  |  किन्तु  उन  लोगों  का  ध्येय  साम्राज्य  को  बाये  रखना  था

 किन्तु  हमारा  ध्येय  समाजवाद  की  स्थापना  करना  है  ।  समाजवाद  चीजों  के  अभाव  पर  श्राधारित

 नहीं  होता  ।  इसलिये  सरकार  को  चाहिये  कि  अपनी  नीति  में  झ्रावश्यक  परिवर्तन  करे  ।  जापान

 में  कमी  के  सम्बन्ध  में  एक  कानून  बनाया  गया  है  ।  हमारी  सरकार  को  भी  यही  करना  चाहिये  |

 किन्तु  इस  मंत्रालय  के  are  योजना  oer  के  प्रतिवेदनों  को  पढ़ने  से  पता  चला  है  कि  अभी  वे

 इस  कार्य  में  वास्तविकता  नहीं  ला  पाये  हैं  ।  देश  में  कृषि की  समस्या  अत्यन्त  जटिल  हो  गई  है

 ay  यदि  इसके  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया  तो  देश  के  लिये  एक  संकट  उपस्थित  हो  जायेगा  |

 कृषि  सम्बन्धी  नीति  कुछ  मूलभूत  सिद्धान्तों  पर  आधारित  होनी  चाहिये  ।  पहला  सिद्धान्त

 तो  यह  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  का  अधिक  से  अ्रघिक  उपयोग  किया  ora  ।  यहां  वर्षा  काफी  होती

 है  किन्तु  सारा  पानी  समुद्र  में  चला  धाता  है  उसे  सिचाई  के  उपभोग  में  लाया  धाये  ।

 एक  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  था  विस्तीर्ण  कृषि  की  जाये  किन्तु  उसके  लिये  भूमि

 कद्रदां  से  जायेगी  ?  इसलिये  हमें  सघन  कृषि  पर  ही  ध्यान  देना  होगा  ।  इसके  लिये  प्रा वश्य कता

 इस  बात  की  है  कि  क्रियायों  को  खाद  शादी  श्रावश्यक  चीजें  उपलब्ध  कराई  |

 मूल्य  अस्थैर्य  नीति  किसानों  के  साथ  एक  धोखा  है  वे  उचित  मूल्य  को  बात  करते  किन्तु

 लभदायक  मूल्य  की  बात  नहीं  करते  ।  पिछले  १०  या  १४  वर्षों  में  कई  समितियों  ने  यह

 रिश  की  है  कि  किसान  को  ल  क  मूल्य  मिलने  चाहियें  ।  वह  भूमि  पर  रोक  सिंचाई  शादी
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 २६  १६६४  भ्रनुदानों  की  मानें

 पर  रुपया  लगाता  है  ।  खाद्य  मूल्य  समिति  ने  भी  यह  कहा  था  कि  किसानों  को  उचित  मूल्य

 चाहियें  इस  समिति  का  कहना  है  कि  उचित  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन लागत

 के  अतिरिक्त  किसान  के  निर्वाहि-परिव्यय  का  भी  ध्यान  रखा  जाये  ।  इस  समिति  ने  यह  भी

 सुझाव  दिया  था  कि  सरकार  आवश्यक  आघार-सामग्री  एकत्रित  करने  की  व्यवस्था  करें  |

 सरकार  ने  इस  चार  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  योजनायें  बनाते  समय  किसान  को  भी  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया

 ota  ।  यदि  उसे  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  तो  वह  परिश्रम  भी  शरीक  करेगा  ait  इससे  उत्पादन

 भी  बढ़ेगा  ।

 हमें  झ्रात्म-निभाता  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  दस-वर्षीय  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये  ।  मैं  जानना

 wea हूं
 कि  क्या  सरकार

 ने  कृषि  के  लिये  आवश्यक  उर्वरकों  की  मात्रा
 के  विषय  में  अनुमान

 लगा  लिया  है  ।  जब  तक  हम  किसानों  को  काफी  तादाद  में  उर्वरक  उपलब्ध  नहीं  करायेंगे  तब  तक

 उत्पादन  नहीं  बढ़  पायेगा ।

 कृषि  हमारा  मुख्य  उद्योग  है  ।  फिर  भी  दहम  खाद्यान्नों  के  आयात  पर  ग्रा धारित  रहते  हैं  ।

 aa  उपजातਂ  समिति  ने  के  खतरों  के  विषय  में  प्रकाश  डाला  है  ।  हमें  आयात

 किये
 जाने  वाले  खाद्यान्न के  लिये  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  है  कौर  उसे  यहां  कम  दाम  पर

 बेचना  पड़ता

 है  ।  इसमें  हमारी  विदेशी  मुद्रा  भी  काफी  खर्च  होती  है  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 को
 चाहिये

 कि
 वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प  पारित  करे

 कि  १०  वर्ष  के  अन्दर  खाद्यान्न का  प्रायात
 बन्द  कर  दिया  जायेगा  ।  मैं  रक्षित  भंडार  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  क्योंकि  इससे  हमें  विदेशों  पर

 art  अधिक  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।

 श्री  मि०  स०  मति  :  कृषि  मंत्री  ने  कल  जो  कुछ  कहा  उसका  तात्पयं

 यह  था
 कि

 उत्पादन  को  हम  वर्ष  के  श्राधार  पर  नहीं  अपितु
 एक  लम्बे  काल

 के  आधार

 पर  करना  चाहिये
 ।

 इस  दृष्टि  से  देखते  हुए  पिछले  ५  वर्षों  में  उत्पादन  १६  लाख  टन  बढ़ा

 किन्तु  गत  २  वर्षों
 को

 देखते  हुए  उत्पादन  २३  लाख  टन  कम  हुमा  है
 ।

 हमारे  प्रयत्नों  के  बाद  भी

 यह  कम  होता  जा  रहा  है
 ।

 तीसरी  योजना  के  मध्यकालीन  मूल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  व्यापारिक  फसलों  कों

 खाद्य  की  सभी  फसलों  का  उत्पादन  कम  है  कौर  तीसरी  योजना  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 करने  की  कोई  आशा  दिखाई  नहीं  देती  ।  यदि  हम  श्रायात  पर  ही  पराश्रित  रहे
 तो

 देश
 की

 कया
 स्थिति  होगी  ?

 किसान  व्यापारिक  फसलों  की  att  झुक  रहे  हैं  क्योंकि  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  उन्हें  लाभ

 नहीं  होता  ।  हमें  उद्योग  के  लिये  आवश्यक  फसलों  का  श्रीमान  लगाना  चाहिये  ।  इसके  बाद

 शेष  भूमि  पर  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करना  चाहिये  ।  किसान  को  ऊंचे  मूल्य  देकर  उसे  प्रोत्साहन

 दिया  जाना  चाहिये  ।  हमारी  योजना  कृषक-प्रवण  होनी  चाहिये  नब  कि  इस  समय  वह  उपभोक्ता

 प्रवण है  ।  खाद्यान्नों के  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  बढ़ता  ही  जा  रहा  इससे
 एक

 दिन
 देश  पर  विषम  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।
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 मि०  स०  मूर्ति

 ail  कृषक  को  सुधरे  हुए  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  हो  पाये  हैं  ।  ऐसे  उपकरण  बनाने  वाले

 कारखानों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  रेडियो  आइसोटोप  भी  कभी  प्रयोगात्मक  स्थिति  पर

 चीनी  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  वर्ष  उत्पादन  लक्ष्य  कम  हुमा  है  ।  यदि  हमें  निर्धारित  मात्ना

 में  निर्यात  करना  है  तो  शभ्रान्तरिक  उपयोग  की  मात्रा  कम  करनी  पड़ेगी  |  चीनी  के  सम्बन्ध  में

 हमारी  नीति  wana  सिद्ध  हुई  है  ।

 Shri  Kachhavaiya  (Dewas)  :  Sir,  there  is  no  quorum  in  the  House

 सभापति  महोदय
 :  घंटी  बजाई जा  रही  है  ।  श्री  गणपूर्ति हो  गई  ।  माननीय  सदस्य  अपना

 भाषण  जारी  रखें  |

 थी  मि०  qo  मुती  :  इस  बात  की  जांच  की  जाये  कि  कारखाने  प्रोत्साहन न  मिलने  के  कारण

 जान  बूझ  कर  उत्पादन  में  कमी  कर  रहे  हैं  waar  किसानों  द्वारा  गन्ना  नहीं  दिया जा  रही

 किसानों  को  श्री-सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  इससे  वे  खाद्यान्नों  को  फसलों  को  अधिक

 भावा में  उठायेंगे

 खास  तथा  कृषि  मंत्रो  स्वर्ण  fag)  :  किन्तु  हमें  व्यापक रिक  फसलों  की  भी  आवश्यकता  है  |

 aft  fro  qo  मुती  :  हमारे  उद्योगों  की  खपत  के  लिये  ही  उनकी  आवश्यकता  निर्यात

 के  लिये  नहीं  ।

 हम  तम्बाकू ८  आदि  व्यापारिक  फसलों  को  बेचने  के  लिये  विदेशों  में  मंडी  खोलते  रहते  हैं  ।

 इसके  स्थान  पर  इनका  उत्पादन  कस  कर  दिया  जाये  |

 रासायनिक
 खाद  के  मनचाहे  प्रयोग

 से  भूमि  की  उबरा  शक्ति  कम  होती  जा  रही  है
 ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  खंड  विकास  स्तर  से  लेकर  केन्द्र  तक  भूमि  रसायनशास्त्री  नियुक्त  किये  जायें  जो

 भूमि  का  परीक्षण  कर  रासयनिक  खाद  की  मात्रा  निश्चित  किया  करें  ।  इस  खाद  का  दूसरा  प्रभाव

 यहं  है  कि  इससे  खाद्यान्न  की  पोषक  क्षमता  कम  हो  भाती है  ।  न्यूजीलैंड में  परीक्षा  करके  इस

 तथ्य  का  पता  लगाया  गया  था  ।  वहां  इस  खाद्यान्न  को  खाने  से  लोगों  को  तरह  तरह  की

 बीमारियां  पैदा  हो  जाती  इस  जोर  ध्यान  दिया  जाये  |

 et  कौ  बात  है
 कि

 म्रखिल  भारतीय  कृषि  सेवा  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  किन्तु खंड  सार

 के  विभागों  को  भी  सशक्त  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 Shri  Rameshwaranand  (Karnal)  :  The  sacred  Vedas  have  given  great
 importance  to  the  usefulness  of  cow,  who  gives  milk  which  is  very  essential
 for  our  health  and  longevity.  Cow  ea  ts  everything  whichever  is  given  to  her,
 and  in  return  gives  valuable  milk,  ghee  etc.  As  such  we  should  respect  her
 like  mother  and  do  everyt e  hing  for  her  protection  and  development.  Cowding
 is  very  useful  manure  and  ca  pable  of  growing  crops  for  three  years,and  works
 even  in  the  absence  of  wate  rT,  It  is  our  utmost  duty  to  stop  cow  slaughter.
 Gandhi,  Tilak  and  Dayanandji  all  desired  stoppage  of  Cow  slaughter.  But
 it  is  a  matter  of  shame  that  cow  slaughter  has  increased  under  Congress  rule.
 We  must  stop  it,  and  allow  cows  and  milch  animals  to  live.
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 1  am  not  against  use  of  tractors.  But  we  should  not  emulate  example  of
 whose  area  in  three  times  more  than  ours,  and  population  one  third.

 It  is  the  duty  of  king to  protect  cow,  which  gives  milk  &  cowdung  which  if

 used  in  agriculture  can  produce  more  goodgrains..

 The  problem  of  foodgrains  is  very  acute.  But  the  minister  knows

 little  about  this  subject.  No  person  should  be  made  incharge  of  a  department
 unless  he  has  complete  knowledge  of  the  concerned  subject.

 Unless  there  is  plenty  of  foodgrains  in  the  market,  how  can  the  price
 come  down  ?  There  is  only  one  solution  that  is,  we  should  wholeheartedly
 work  for  increasing  production  Instead  of  tractors  we  should  depend  on

 bullocks  for  agriculture  whose  night  soil  is  also  useful  for  maintaining  fertility
 of  the  lands.

 The  canals  should  be  made  pucca,  so  that  the  land  in  the  catchment  area

 should
 not  get  moisture.

 Minister  should  pay  attention  towards  it.

 Most  important  thing  in  the  administration  should  be  that  the  person
 which  is  incharge  of  food  problem  should  be  made  fully  responsible  for  that.
 Since  the  time  Sardarji  has  taken  over  the  department,  the  food  problem  has

 become  more  complicated.

 The  wheat  imported  from  America  is  good  for  nothing.  Punjab  wheat
 is  being  sent  out  and  American  worthless  wheat  is  being  given  to  Punjab.
 It  is  strange.

 It  is  a  matter  of  regret  that  cultivable  land  is  brought  under  construction
 of  factories  and  buildings,  which  could  easily  be  built  on  uneven  land.  This

 should  live  in wastage  of  cultivable  land  should  be  stopped.  Ministers
 small  houses  and  on  the  plots,  where  grass  is  grown,  vegetables  should  be

 grown.

 I  see  fruitless  trees  grown  in  Bungalows.  Instead  trees  of  fruits  should

 be  grown  there.  No  inch  of  land  should  be  left  where  there  is  no  vegetation,
 fruits  or  cultivation.  In  this  way  we  can  solve  food  problem  by  increasing
 production.  The  minister  should  pay  more  attention  towards  protection  of
 cow  and  bring  all  cultivable  land  under  cultivation.

 इसके  ्  लोक-सभा  २८  १९६४,८  १८८६  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Wal  ck  on  Saturday
 the  28th  March,  1964’/Chaitra  8,  18  ठ्ठ eg  ६२
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